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 लोक  mit
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 साधन  गप्त  बोल  |  उसके सब  संशोधन

 कल  निपटाए जा  चुके  हैं  ।  श्री  गीत  को

 १३  १९५४  बुलाने से  पहले  में  सदन  को  सूचित  कर  दू
 eS  कि  wa  इस  विधेयक  के  सभी  प्रकरणों  के  लिये

 कुल  घंटा  कौर  रह  गया  है  ।  खंड ४ सभा  एक  बजे  समवेत  हुई

 महोदय  पीठासीन  पर  अनेक  संशोधन  ह  माननीय  सदस्यगण

 ee  खंड
 ४

 पर  चर्चा  शरू  होते  समय  उनमें से

 कुछ  चन  सकते  हैं  ।

 प्रद  नौबत
 र

 श्री  साधन  गीत  (  कलकत्ता

 नहीं  TS  गए  भाग  १  प्रकाशित  दक्षिण-पूर्व े)  कल  में  बता  रहा  था  कि  एक

 छोटे  से  संशोधन के  द्वारा विधि  में  बड़ा चह

 कनॉट  भारी  परिवर्तन  कर  दिया  गया  है  तथा

 अ्रघोषित  प्रेसों  द्वारा  मद्रक  तथा  प्रकाशक  का
 स्थगन  प्रस्ताव

 नाम  बिना  लिखें  कुछ  मुद्रित  करने  के  ऊपर
 यक्ष  महोदय  माननीय  सदस्य  श्री

 लगने  वाले  दंड  को  अपेक्षतया अधिक  कठोर

 गोपालन  ने  एक  स्थगन  प्रस्ताव  के  लिये
 बना  दिया  गया  है  ।  मेरा  अ्रभिपष्नाय यह  नहीं

 सुचना दी  है  पहले  वह  मझसे  मेरे  कक्ष  कि  ऐसे  प्रेसों को  दंड
 न

 दिया  परन्तु
 में  मिल  तब  में  निर्णय  करूंगा ।

 एक  तो  वह  दंड  इतना  कठोर  नहीं  होना
 es  _  लायानी

 दूसरे  सदन  को  उस  पर  चर्चा  करने

 का  अवसर  प्रदान  किए  बिना  यह  उपबंध ग्रेसਂ  विषय )  संशोधन

 विधेयक-क्रमागत
 नहीं  रखा  जाना  चाहिय े।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  हैं  ?
 अध्यक्ष  महोदय  :  अरब  सदन  प्रेस

 खंड  ३  विधेयक का  a  बने
 जनक  विषय )  PEXQ  में  aa

 धन  करने  वाले  विधेयक  पर  am  विचार
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हम्ना  ।

 t  खंड  ३  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 खंड  २-(१९५१  अधिनियम  ५६  को  खंड  ¥——(2Q4R F क  अधिनियम  ५६  की

 धारा  २  का  धारा  २०  का

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  समझ  से  कल  अध्यक्ष  महोदय  :  कौन  कौन
 संशोधन

 खंड  ३  पर  चर्चा  रही थी  ae  श्री  रखें जा  रहे  हें
 ?

 abBP-&-D,



 १३६९  प्रेस  विषय )
 १३  मैच  १९५४  संशोधन  विधेयक  १३७०

 संबद्ध  घटना  का  उल्लेख  करते  हुए  बताया
 गृह-कार्य  तथा  राज्य  मंत्री

 :
 एक  मुझे  रखना  है

 ।  था  कि  न्यायालयों  ने  उस  विषय  को

 fasta  बताते  हुए  भी  कहा  था  कि  कोई
 श्री  एन०  ato  चटर्जी  )  :

 कार्यवाही न  की  जायें  ।  परन्तु  सच  बात

 में  संख्या  ६  रखना  चाहूंगा |  यह  है  कि  उस  मामले  में  दिवस

 शपीदषवाਂ  तौर  ‘gaya’
 श्री  बल्लाथरास  :  में  भ्र पने

 के  सम्पादक  तथा  दिल्ली  नगरपालिका  के
 संशोधन  रखूंगा  |

 सभापति  न्यायालय  थे  कौर  उन्होंने

 अध्यक्ष  महोदय  :  तो  सरकारी  संशोधनों  नियम की  धारा  १६  के  भ्रमित  यह  निर्णय

 के  अतिरिक्त  केवल  संख्या  ६  वाला  संशोधन  fe  ae  विषय  भ्रापत्तिजनक

 शौर  रखा  जा  रहा  है  ॥  पर  राज्य  सरकार ने  ३०,०००  रुपये  FE

 प्रतिभूति  मांगी  जो  बहुत  बड़ी  राशि
 श्री  इन  सी ०  चटर्जी  प्रस्ताव  करता

 और  ब्रिटिश  काल  तक  में  कभी  ४५०००  &
 ह

 अधिक  की  प्रतिभूति  नहीं  मांगीं  गई  थी  ४
 "

 (2)  पृष्ठ  १  में  पंक्ति  १८  से  ऐसी  स्थिति  में  न्यायालयों  ने  कहा  था  कि

 तक  का  लोप  किया  तथा  चूंकि  उनको  कोई  wr  दंड  देने  की

 (2)  पृष्ठ २  में  पंक्ति  १  और २  का
 afar  प्राप्त  नहीं  wie वे  इतनी  बड़ी

 राशि  के  दंड  की  सिफारिश  नहीं  कर  सकते
 लोप  किया जाये  ।”

 वे  संबद्ध  पत्र  को  कड़ी  चेतावनी  देते

 खंड
 ४

 में  माननीय  मंत्री  न्यायालयों  हें  और  ऐसा  फिर  करने  पर  उसके  विरुद्ध

 को  इस  विधान  के  प्रणेता  राजाजी  द्वारा  बहुत  कठोर  कार्यवाही की  जायेगी  ।'  सत्र

 सौंपे  गये  कुछ  कृत्यों  को  उनसे  छीन  रहे  न्यायाधीश  को  भी  यद्यपि  इस  afar

 जिनके  अनुसार विषय  के  शझ्रापत्तिजनक  की  धारा  २१,  उपधारा  (२)  के  aire

 होने  या  न  होने  तथा  मामले  की  परिस्थितियों  यह  शक्ति  मिली  हुई  है  कि  न्यायालयों से

 में  सरकार  द्वारा  मांगी  गई  प्रतिभूति के  सहमत
 न

 होने  पर  यदि  वह  न्याय  की  दृष्टि

 लगाये  जाने  या  न  लगाये  जाने  का  निर्णय  से  उचित  समझे  वह  विचार  व्यक्त

 करना  न्यायालयों  का  काम  था  ॥  मेरे  करते  हुए  उस  मामले  को  उच्च  न्यायालय

 विद्वान  मित्र  ने  कल  इसे  उपबंध  तक  भेज  सकता  है  ।  परन्तु  विद्वान  सत्र

 बताया पर  हैल्सबरी  के  ल  ज्  श्राफ  न्यायाधीश  भी  ऐसी  कोई  बात  नहीं

 इंगलेंड  जिल्द  २०,  पृष्ठ  yo,  इंडिका  समझीਂ  ॥  उस  मामले के  कारण

 ६२५  के  थि  यह  कार्य  न्यायालयों का  यदि  न्यायालयों से  यह  शक्ति  छीन  लेना

 ae  यह  पद  इंगलंड के के  मुख्य  आवश्यक  हो  गया  तो  यह

 लाड  ः  द्वारा रखा  गया  था  ।  अतः  लिका  से  ही  छीन  लेनी  चाहिये  ॥'

 इंग्लैंड  में  क्षतिपूर्ति  की  मात्रा  का  निर्धारण

 न्यायालयों  द्वारा  किया  जाता है  |

 शायद  प्रधान  मंत्री  ने  भी  एक  भाषण

 मेरे  माननीय  मित्र  ने  कल  दिल्‍ली  के
 ~

 ba  |  दि  fe  इस  तीस  हज़ार  के  स्थान  पर

 शक  पत्र  में  भारत  के  एक  विदेश  राजदूत  कुल  तीन  हजार '  होना  चाहिये  था  और

 की  पत्नी
 के

 संबंध
 में  छपे  हुए  एक  वृत्तान्त  से

 ag  गलती  परन्तु  माननीय
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 मंत्री  सम्बद्ध  विभाग  wie  व्यक्ति  के  विरुद्ध  पंडित  ठाकुर  दास
 यदि

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  विभिन्न  प्रकरणों  के  लिये कार्यवाही  न  करके  न्यायालयो ंसे  वह  शक्ति

 छीन रहे  हैं  ।  श्राप  तो  इस  विधान  समय  निश्चित  जाता  तो

 की  अवधि  एक  दो  वर्ष  के  लिये  और  बढ़ा  उसका  पालन  होना  चाहिये  ।  खंड  ही  प्रभावी

 परन्तु  उसमें  ऐसे  परिवर्तन  न  करें  तौर  श्र  सबसे  महत्वपूर्ण  अंग  हैं  झर  यदि  हमें

 प्रेस  वालों  को  दिये  गये  इस  विशेषाधिकार  को  पर्याप्त  समय  न  तो  हम  इस  विधेयक

 के  साथ  था  न  कर  सकेंगे  ।  )

 पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  अध्यक्ष  महोदय  :  अन्य  विकल्प  नहीं  हं
 मेरा  निवेदन है  कि  यद्यपि  पहले  विधेयकों  इस  पर  समय  नष्ट  करना  व्यर्थ  है  ।  यदि

 के  संबंध में  कोई  समयावधि नहीं  माननीय  सदस्यों  को  झ्रापत्ति न हो तो हम न  हो  तो  हम
 तथापि  कार्य  परामदंदात्री  समिति  द्वारा  अन्य  विधेयकों  के  समय  में  से  समय  काट

 निश्चित  बारह  घंटे  की  अवधि  का  हमें  पालन  लें  ।  क्या  निष्क्रिय  निक्षेप  विधेयक  के  लिये

 करना  चाहिये  |  फिर  भी  यह  एकਂ  एक  घटा  पर्याप्त  होगा  ?

 पूर्ण  विधेयक  है  शौर  प्रवर समिति  शादी  किसी
 श्री  गिडवानी  :  दो  घंटे  ।

 ने  इस  पर  विचार  नहीं  किया  है  ।  अब  हम

 पुनर्विचार-प्रार्थना्रों  )  के  प्रशन  अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  सदस्यगण  इससे

 को  ले  रहे  कौर  मुझे  महत्वपूर्ण  सुझाव  देने  सहमत  हैं
 ?  पर  प्राग  समय  बढ़ाने  की

 में  ard  बात  कह  सकूं
 ।

 इसके  लिये
 बात

 न
 उठनी  चाहियें और  भाषण  बहुत

 कृपया  समयावधि  बढ़ा  दें  |  संक्षिप्त  चाहियें  |  मेरी  समझ  से

 तृतीय  वाचन  में  विद्वेष  समय  लगेगा  ॥

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  खेद  हैं  कि  यह

 डा०
 :
 में  नहीं  चाहता  कि  समय  में सम्भव  नहीं  है  ।  साधारण चर्चा  के  लिये

 अठ  तथा  विचार  के  लिये  कमी  की  जाये  ।  चर्चा  के  लिये  जितना  afar

 तीन  घंट  रखें  गये  थे  )  माननीय  सदस्यगण  समय  मिल  सके  ठीक  पर  खंड  ४  के  संबंध

 साधारण  चर्चा  में  समय  बचा  सकते
 में  सदस्यगण  साधारण  चर्चा

 पर  उसमें  दो  घंटे  प्रतीक  लग  गए I  के  समय  सब  कुछ  कह  चुके  हैं  ।

 सदन  को  दो  अन्य  विधेयक  भी  तुरंत  पारित
 अध्यक्ष  महोदय  :  में  समय  निश्चित

 करने  हें  शर  उन्हें  स्थगित  नहीं  किया  जा
 कर  रहा हूं  खंड  ४,  पौर  ६  के  लिये

 संकरता  |  में  माननीय  सदस्यगण  की  साध  घंटा  और  माननीय  मंत्री  के  लिये

 कठिनाई  समझता  पर  सदन  के  समक्ष
 १५  मिनट  |  इस  प्रकार तृतीय  प्रक्रम  के

 जब  इतना  कार्य  तो  भाषणों  लंबाई
 लिए  राधा  घंटा  बचेगा  |

 पर  भी  ध्यान  रखना  होगा  ।

 डा०  काटजू
 :

 कुछ  संशोधन हें  ।  पर में

 डा०  लंका  सुर  )  :  विशेष  समय  न  लूंगा  ।

 परसों  छः  बजे  बाद  में  ने  इस  प्रश्न  की  आर

 सभापति  महोदय  का  ध्यान  झ्राकर्षित  किया  अध्यक्ष महोदय  :  में  उन्हें  रख  दूंगा ।

 परन्तु  प्रथम  प्रक्रम  समाप्त नहीं  किया  माननीय  सदस्य  गण  उन  पर  नहीं  बोलेंगे  ।

 अरब  खंडों  को  निपटाना  तृतीय  पंडित  ठाकुर  दास  भागने
 :

 ये  मामले

 वाचन हैं  |  साधारण  मामलों  से  भिन्न  होते  हैं  श्र  इनमें
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 पिंडित  ठाकर  दास

 अपराध  के  विहित  सम्बन्धित  व्यक्ति  में  प्रतीक  के  लिये  बहुत  कम  दोस्तियाँ दी  गई

 के  अभियुक्त  ठहराये  दोष  सिद्ध  होने
 सामान्य  मामलों  में  न्यायालयों  के  होने

 शर  छट  जाने  इरादी  जैसी  बातें  नहीं  होतीं  ।  पर  विधि  की  बातों  के  विषय  में  ही  अरपिल

 की  जा  सकती है  ।  इस  अधिनियम में परन्तु  माननीय  मंत्री  यह  अन्तर  नहीं  समझ

 रहे  हैं
 ।  जेसा श्री  चटर्जी  ने  बताया किः  अपील-न्यायालय को  पूरी  शक्तियां  प्रदान

 पूरे  विधेयक  पर  समूचे  रूप  में  विचार  करना  की  गई  हैं  ।  वह  किसी  तथ्य  या  विधि  के

 चाहिये  ।  इन  मामलों  में  area  पारित  हो  सम्बन्ध  में  कुछ  भी  Hear  दे  सकता  है  ।

 जाने  पर  भी  सिद्धदोषिता नहीं  न  इस  विशिष्ट  अधिनियम  में  विशिष्ट

 दंड  संहिता की  धारा  ७५  ही  लागू  होती
 उपबन्ध थे  ।  माननीय  मंत्री  से  मेरा  निवेदन

 है  ।  इन  मामलों  में  छूट  जाने  के  रादेश  के
 है  fe  ५ अपन  संशोधन  पर  भ्रामरी न

 या  अरपिल-योग्य ठहराने  वालें  रादेश  के  यह  विधेयकਂ  प्रवर समिति  शादी

 पारित  होने  का  प्रशन  नहीं  उठता  ।  सामान्य  किसी  के  पास  fray  नहीं  गया  है  ।

 मामलों  में  दंड  इरादी  की  are  वधि  का  विस्तार  करने  वाले  विधेयकों  में

 परिभाषायें  दंड  संहिता  की  ३०२,  ३०४  ऐसी  विवादग्रस्त बातें  नहीं  उठाई  जानी

 ३२३  शर  २३२५  अदि  seal
 में  दी  गई  चाहिये  ।  Wa  भीਂ  माननीय  मंत्री से

 पर  इन  निवारणात्मक उपबन्धों  में हैं
 ।  मेरा  निवेदन  है  कि  worst  सभी  संशोधन  वापस

 पहले  तो  यह  देखना  होता  है  कि  aa

 योग्य  बात  है  या  नहीं  उसके  सिद्ध हो

 डा०  काटजू
 :

 मेरे  माननीय मित्र  श्री
 जाने  पर  भी  न्यायाधीश  प्रतिभूति  मांगने

 के  लिये  बाध्य  नहीं  है  ।  उसे  स्व विवेकानुसार  चटर्जी  ने  जो  क  किये  हें  उन  पर  मुझे

 यह  निश्चय  करना  होता  है  कि  संबद्ध  व्यक्ति  है  ।  उन्होंने  प्रा पका  ध्यान  इंगलेंड  के

 बरी  की  विधियों  में  से  एक  उद्धरण  की
 द्वारा  वह  बात  प्रकाशित  कर  देने  पर  भी  उसकी

 आकर्षित  किया  था  तथा  arent  दीवानी
 पूर्वानुभव  ale  तथ्यों

 की  दृष्टि  में

 प्रतिभूति  आवश्यक  है  या  नहीं
 ।

 यह
 के  मामलों  की  प्रक्रिया  के  बारें  में  बताया

 था  में  उनसे  पूछता  हूं  कि  क्या  उनकी  उस न  तो  विशुद्ध  विधि  की  बात  न  तथ्य

 बल्कि  दोनों  की  बात  इसी  कारण  इसे
 मोटीਂ  पुस्तक  में  कोई  भी  ऐसा  उदाहरण  है  जिस

 न्यायालयों के  ऊपर  डाला  गया  है
 से  यह  विदित  हो

 नः
 वह  प्रक्रिया  दंडनीय

 मामलों पर  लागू  होती  है  ।  हम  जानते हैं

 कि इस  विधान  के  प्रणेता  का  भ्र भि प्राय  यह  दीवानी के  मामले  में  यह  दावा

 था  fe  इसीਂ  व्यवसायਂ  में  संलग्न  भद्र-पत्रकारों  समझा  जाता  है  ।  मान  लीजिये  कि  यह  एकਂ

 को  न्यायालय  नियुक्त  करके  उनके  द्वारा  मान-हानि का  मामला  है  कौर  में  २,००,०००

 a  व्यवसाय के  कुछ  सदाचार  निश्चित  कराये  रुपये  का  दावा  करता  हूं  जैसे  कि
 जायें  ।  वर्तमान  मंत्री  को  यहीं  विदित  नहीं  पत्र  पर  दावा  कर  रहा  हूं  ।  इस  मामले में

 है  कि  दो  वर्षों  कीਂ  sate  क्यों  निश्चित  की  जरीਂ  दो  weal  पर  waar  निर्णय देगी

 गई थी  ।  इसी  प्रकार  के  अन्य  तथ्य  उनको  अर्थात  एक  इस  बात  पर
 कि

 वास्तव  में

 विदित  न  होने  के  कारण  वह  यह  परिवर्तन
 हानि  हुई  है  या  कौर  दूसरी इस  बात

 करने  के  अधिकारी नहीं  हें  ।  दंड  संहिता की  पर  किਂ  मानहानि हुई  है  तो  वादी

 शारा ४१८  के  अधीन  इस  प्रकार के  मामले  को  कितने  धन  पौ०  इरादी या  रुपयों
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 के  रूप  अधिकार है  ।  मेरे  माननीय  मित्र
 यह

 ए
 भल  से  छट  गया  है  ।  यह  प्रेस  चलाने

 उस  उद्धरण  को  समक्ष  पढ़ते  हं  तथा  वाले  के  सम्बन्ध  में  धारा  ४  है  जिसमें  कहा

 हते हू  कि  जूरी  को  हानि  की  मात्रा  पर  गया है  कि

 निर्णय  देने  का  अधिकार  है  ।  हमें  यह  बात  न्यायाधीश  लिखित

 भली  भांति  समझनी  चाहिये  ।  में  विश्वास
 आदेश  द्वारा  प्रेस  चलाने  वाले  को

 कहता  हूं  कि  दंडनीय  मामले  निदेश  देंगे  कि  वह  area  के  दिनांक

 राधा  के  बारे  में  जरी  के  मत  देने  के  से  इक्कीस  दिन  में  जमानत  के  रूप
 ७५

 1.0  न्यायाघीश का  कर्तव्य  है  किਂ  वह  यह  में  उतना  धन  जमा  करे  जितना

 निर्णय करे  कि  वह  श्रभियक्त को  चेतावनी  fe  न्यायाधीश  उचित  समझ
 ह

 ~
 देकर  विमुक्त करताहै या करता  है  या  उसे  क्या  दंड  यदि  सरकार  ने  अपनी  शिकायत

 मिलना  चाहिये  ।  थोड़ी  सी  जानकारी के  ३०,०००  रुपया  मांगा  है  तो

 पाथ  एक  वकील  के  रूप  में  बोलते  हुये  शीशों  को  अधिकार  है  कि  वे  मना  कर  दे

 कहता  हूं  मेरे  विचारानुसार यह  अर  केवल  तीन  हजार  या  तीन  सौ  की  ही

 सच है  ।  यह  एक  असाधारण बात  है  ।  अनुमति दें  ।

 श्री  एन०  सी०  चटर्जी  :  क्या  में
 माननीय

 दूसरी बात  यह  है  ।  उन्होंने उस  घृणित

 मामले  का  निर्देश  fear  था--में  मामले  मंत्री की  बात  में  हस्तक्षेप कर  सकता

 पर  विचार  विमर्श  करना  नहीं  चाहता  हूं  जरी  को  ऐसा  कोई  अ्रधिकार  नहीं  है
 ।  कृपया

 जो  इस  प्रकार चाहे  वह  प्रेस  का  चाहे  जरी  का  या  श्राप  धारा  २०  को

 याधीश का  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  जब  राष्ट्रीय  है  :-

 आन्दोलन  तीव्रता  से  चल  किसी  इस  अधिनियम  के

 भी  व्यक्ति ने  ३०,०००  रुपयों की  मांग  श्रन्तगत  किसी  सिर-न्यायारिया

 नहीं  की  ।  उसका  राष्टीय  झ्रान्दोलन  से  क्या
 के  पास  किसी  जांच  प्रतिवादी

 सम्बन्ध है  ?  यहां  ,  एक  ऐसे  सज्जन के  विषय
 मामले  का  निर्णय  जरी  की  सहायता

 में  व्यक्तिगत  नोट  प्रकाशित  gat  था  जिसकी  से  कराने  का  दावा  करता  है

 wit  तथा  बच्चे हं  ।  में  कहता  हं  कि  इस  मामले
 डा०  काट  :  हम  इस  बात  पर  झा म  एक  लाख  रुपया  मांगा  जाना  चाहिये  था

 भ्र  वह  बीस  हजार  के  बारे  में  कह  रहे  हैं  ।  रहे  हें  कि  सत्र-न्यायाधीश क्या  कर  सकता

 धारा
 ४

 में  फिर  कहा  गया  है

 श्री  एन०  सी०  चटर्जी  क्यों  नहीं
 ?

 यदि

 यह  सत्र-न्यायाधीश का  काम  है  I  न्यायाघीश  सारी  परिस्थितियों

 का  ध्यान  रखते  इस  बात
 डा०  काट  :  यह  एक  भिन्न  मामला

 है  waar के  विरुद्ध  अपील  सब  से  :  सन्तुष्ट  कि  मामले  की

 झावइ्यकतायें  चेतावनी  पूर्ण
 जगह  की  जाती है  ।  यहां में  न्यायकर्ता नन

 दाय  पर  विचार  far  नहीं
 हो  तो  यह  जमानत  मांगने

 edt  हूं  ।  मेरे  माननीय  मित्र  ने  कहा  था
 की  बजाये  ऐसी  चेतावनी  दे  सकता

 है  प
 कि  20,000  रुपये  की

 नत  के  लिये या  किसी  भी  बात  के  लिये  नहीं  यह  प्रेस  चलाने  वाले  के  विषय  में  है

 area दे  सकता  है  ।  मेरा  विचार है  कि  तथा
 कन्डिका

 ७  में  भी  हमें  ऐसा  दूह, उपचन्प
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 श्वेत  | मिलता  है  ।  में  निवेदन  करता  हूं  कि  मेरे  पंडित  ठाकुर  दास  arta

 पास  ऐसे  मामलों  की  सूची  है  जिनमें  डा०  काटजू
 :

 मेरे  माननीय मित्र

 न्यायाधीशों  ने  बारबार  थोड़ी  कहते  हें  कि  ये  भ्र भि युक्त नहीं  ।  में  नहीं

 जमानत  मांगी  है  ।
 में  किसी  भी  दल

 की  जानता  ये  वें  व्यक्ति  जिनके  बारे  में

 कुछ  भी  निश्चित  रूप  से  नहीं  कहा  गया  है  । भावना  से  नहीं  बोल  रहा  हूं  ।  मेरे  माननीय

 ज्येष्ठ  ने  जिनका  में  सम्मान  करता  हूं  तथा  वे  किसी  भी  व्यक्ति  के  विरुद्ध  जो  चाहें  कह

 जिनके  चरणों  में  में  स्थान  ग्रहण  करना  चाहता  सकते  हैं  तथा  यदि  कोई  जमानत  मांगी  जातीਂ

 इस  मामले  में  चाहे  जो  भी  कहा  परन्तु  है  यदि  उनके  बारे  में  भारतीय  दंड  संहिता

 में  समझता  हूं  कि  जूरी  पर  ae  एक  बहुत  बड़ा  के  अन्तर्गत  विचार  नहीं  किया  जाता  है  तथा

 भार  रखना  है  ।  हमारा  अरपना  कोई  निर्णय  कारागार  का  दंड  नहीं  दिया  जाता  तो

 जूरी  पर  यह  एक  बहुत  बड़ा  भार  रखना  उन्हें  हर  प्रकार  की  विशेष

 है  कि  उससे  यह  बताने  के  लिये  कहा  जाये
 धातओं तथा रियाग्रतों तथा  रियासतों  का  अधिकार  है  ।  यह

 कि  क्या  दण्ड  दिया  जायें  |  इस  जूरी  का  पक्ष  लेना  होगा  न  कि  दूसरी  जूरी

 का  ।  में  इस  प्रस्ताव  का  समर्थक  नहीं
 पंडित  ठाकुर  दास  भागवत

 :
 हो  सकता  हूं  ।  मेरा  विचार  है  कि  ऐसा  करना

 रमक  मामलों  में  दंड  नहीं  दिया  जाता  है  |

 मेरे  लिये  घातक  होगा  ।  जब  वह  विधेयक

 डा०  यह  दंडनीय  प्रस्तुत  होगा--यह  इस  विषयक  के  उदाहरण

 चाही के  रूप  में  प्रारम्भ होता  है  ।  इस  पर  बनने  का  प्रश्न  नहीं  है--जब  हमारे  समक्ष

 दांडिक  प्रक्रिया  संहिता  के  नियम  लागू  सारा  मामला  तथा  यदि  में  अपना  ढंग

 होते  इसके  परिणाम  स्वरूप  आदेश  होता  रखता  हूं  में इस  सहानुभूति  प्राप्त

 अधिनियम a—za aT FT ae Fe | श्राप  जो  चाहे  कहें  ।  फिर  उच्च  प्रेस

 न्यायालय  में  इसकी  शेरगिल  होती  है  ।  मेरे
 को  पूर्णतया  रह  करने  का  प्रस्ताव  सदन  में

 माननीय  मित्र  कहते  हैं  कि  यह  ज़मानत  का  रखूंगा  |  इसे  दंड  में  सम्मिलित करूंगा

 मामला है  ।  यदि  आपत्तिजनक  लेख  शादी  तथा  ऐसा  बुरा  कार्य  करने  वालों  को  उचित

 में  कोई  ऐसी  बात  हो  गई  है  जिसे  श्राप  दंड  दूंगा  ।  में  यह  बार  बार  दोहराता हूं  कि

 नितिन  टिप्पणी  कहें  तो  में  इस  प्रकार  यह  एक  दयापूर्ण  अधिनियम  है  ।  यह  एक

 की  कुछ  बात  समझ  सकता  हूं
 ।

 कल
 मेंने  उदार  अधिनियम  है  ।

 सदन  को  सन्तुष्ट  कर  दिया  था
 ।  धारा

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने
 2

 के  प्रत्येक  खंड  का  दांडिक  की  अप्रभावी  |
 विशेष  धारा से  निर्देश  किया  जा  सकता  है

 कौर  eene के
 श्री  एन०  ato  चटर्जी  :  बेकार  तथा

 अप्रभावी ।

 पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  :  यह  स्वेता  डा०  ६  यह  प्रैस  का  बहुत  पक्ष

 गलत है  1

 क  क  क  के  के

 करता है  ।  सदन  के  समक्ष  मेरा  यह  श्रीराम

 डा  ्  वहां  दिया
 है

 गया
 meas  से  प्रारम्भ  होता  है  तथा  में  नहीं  जानता  किः  श्राप

 त्येक  मामले  में  कारागार  के  दण्ड  पर  समाप्त  दूसरे  प्रस्ताव  wie  के

 होता है  ।  सम्बन्ध  में  विचार  कर  रहे
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 ‘

 हें  नहीं  |  में  सदन  को  (२)  पृष्ठ  २  पर  omit  lines  I

 “
 *  9

 तथा २ बेकार  रोकना  नहीं  चाहता हूं  ।
 and  (  ै

 धमकी  इस  पर  कल  विचार  प्रकट  पंक्तियों  को  हटा  दिया  जाये  )  पी

 किया  था  ।  हम  सब  पर  वही  प्रस्ताव  अस्वीकृत  हुआ  |

 संहिता  लागू  होती  है  ।  जिस  व्यक्ति
 अध्यक्ष  महोदय  :  संशोधन  संख्या  रे८  ।

 पर  कत्ल  का  मुकदमा  चल  रहा  है
 डा०  काटजू  :  यदि  हम  ज़िला  वार  जूरी

 उसके  तथा  उस  सज्जन  व्यक्ति

 के  जिससे  ३००  रुपये  की
 बनाने  की  कार्यवाही  तो  बहुत  से  ज़िलों

 में  योग्य  व्यक्ति  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  मत  सरकार
 जमानत  जमा  करने  को  कहा  गया

 भेदभाव  क्यों  होना  चाहिये  ?
 ने  व्यवसाय  के  हित  में  निश्चय  किया  हैँ  कि

 हम  राज्यवार  एक  नामावली बना  सकते ३००  रुपये  वाला  सज्जन  व्यक्ति  चय

 कहता
 > e  ह  सच-न्यायाधीश  ने  यह  मूल  विधेयक  जैसा  कि  सदन  में

 मेरे  प्रस्तुत  किया  गया  कहा  गया  था  ।
 पक्ष में  निर्णय  दिया

 H  विमुक्त हूं  ।  वह  गरीब  wae  यह  प्रशन  उत्पन्न  हुमा  कि  इसे  प्रकाशित  कैसे

 किया  यह  तेयार  कैसे  किया  जाये  तथा
 जिस  पर  क़त्ल का  मुकदमा  चला

 सत्र-न्यायालय  विमुक्त
 इसका  वितरण  हो  ।  इस  मामले  की

 हो  जाता है  ।  सरकार  कपिल  करती
 सविस्तार  जांच  हो  चुकी  है  तथा  यह  संशोधन

 aah  समक्ष  वह  प्रक्रिया  प्रस्तुत  करता  है
 है  तथा  उसे  फांसी  का  अ्रादेद  हो

 ज्ञाता  है  और  उसे  फांसी  हो  जाती
 जिसके  अनुसार  राज्यवार  नामावली  बनाई

 जायें  तथा  सारे  ज़िलों  पर  परिचालित की

 जाये  यह  संशोधन का  उद्देश्य  है  ।
 पंडित  ठाकुर  दास  भागकर  :  मेरे  माननीय

 मित्र  खण्ड  ४५  पर  बोल  देह  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ
 :

 डा०  काटजू
 :

 यह  क्या  हस्तक्षेप  क्या  पृष्ठ १  पर  gy  से  १७  की  पंक्तियों

 के  स्थान पर  fara  रख  दिया  जाये  -- ug  कोई  औचित्य  का  et  है
 ?

 ये  दोनों  बातें ~
 भारत म  विद्यमान  दण्ड  न्याय  शास्त्र  के

 [(a)  for  sub-sections  (3)

 ary  विचार  की  विरोधी  हें  ।  में  इसका  and  (4),  the  following

 विरोध  केवल  विरोध  के  लिये  नहीं कर  रहा  sub-sections  shall  te

 हूं  ।  यदि  मेरे  माननीय  मित्र  मुझे  यह  कहने  दें
 substituted,  namely:]

 कि  यदि  इसका  कोई  ara  कोई

 महत्व  तो  इस  संशोधन को  में  सबसे
 [  SIT  (३)  (¥)

 के  स्थान पर  निम्नलिखित

 पहिले  स्वीकार  करता  ॥
 धारायें  रखी  अर्थात्‌: ] ध

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 में  संशोधन  पर  सदन
 “(3)  Such  Officer  as

 का  मत  लेता हूं  ।
 may  be  appointed  by

 परन यह ह यह  ह  the  State  Government

 omit  lines  in  this  behalf  shall,  con- (१)  पृष्ठ  श

 18  to  (१८  से  २६  तक  sistently  with  provision

 की  पंक्तियां  ger  दी  जायें  )  ;  तथा  contained  in  sections  319
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 काटजू
 ]

 सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार

 and  320  of  the  Code  in  दाय  नियुक्त  किया  गया

 so  faras  they  may  be  संहिता  की  धारा  ३१९  तथा  ३२०  के

 applicable  thereto,  pre-  उपबन्धों के  श्रतुसार  उस  सीमा तक
 in pare  and  make  out  जहां तक  व  मामले पर

 alphabetical  order  a  list  होते  कार्यक्रम  के  भ्रतुसार  सारे

 for  the  entire  State  of  राज्य  के  राज्य में  रहने  वाले

 persons  residing  within  ऐसे  व्यक्तियों  की  एक

 the  State,  who  by  reason
 जो  भ्र पने  पत्रकारिता के  च्

 of  their  journalistic  या  छापने  वाले  प्रेसों  या  समाचारपत्रों

 experience  or  of  their  से  झपना  सम्बन्ध  होने  या  लोक  कायें
 connection  with  printing  का  अ्रनुभव  होने के  कारण  जूरी के

 presses  or  newspapers  सदस्य के  रूप  में  काम  करने के  लिये

 er  of  their  experience  नामावली  में  सम्मिलित
 |

 in  public  affairs  are  प्रत्येक  ऐसे  व्यक्ति  का  रहने  का

 qualified  to  serve  as
 स्थान  TAT  व्यवसाय का  उल्लेख  होगा  ।

 jurors,  and  the  list  shall

 contain  the  name,  the
 (४)  अधिकारी  इस  प्रकार  बनाई

 गई  नामावली  उस  पर  मौखिक
 place  of  residence  and

 अथवा  लिखित  आपत्तियां  आमन्त्रित
 Occupation  of  every  such

 करने  के  ऐसे  ढंग  से  जिसे  वह  उचित
 person,

 समझता है  प्रकाशित  करेगा ।  अन्तिम

 रूप में  उसके  द्वारा  दोहराई गई

 (4)  The  list  so  pre-
 वली  की  एक  प्रति  राज्य  में  प्रत्येक

 सत्र  न्यायाधीश  के  पास  भेजी  जायेगी
 pared  shall  be  published

 by  the  officer  in  such  तथा  राज्य  के  शासकीय  राजपत्र  में

 प्रकाशित  होगी  ।] manner  as  he  may  think

 fit  for  the  purpose  of  काटजू

 आगे  संशोधन  प्रस्तुत  | दना
 :

 inviting  objections  there-

 to,  whether  orally  or  in  पृष्ठ  २  पर  पंक्ति  २  के  पश्चात्‌  जोड़ा

 writing,  and  a  copy  of

 the  list  as  finally  revised  In  sub-section.

 by  him  shall  be  sent  to  (5),  for  the  words  and

 each  of  the  Sessions  letters,  ‘the  provisions

 Judges  within  the  State  of  the  said  parts  C,  E

 and  shall  apply  to and  shall  also  be  pub-

 lished  in  the  official  all  inquiries  under  this

 Gazette  of  the  section,  and_  the  provi-

 Katju  sions  of  the  said  part  K
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 shall  apply  to  the  pre-  (२)  get  fem

 revision  जाये  | paration  and

 of  Jistsand  jurors  under

 this  the  words  मेंने  माननीय  गृह-कार्य मंत्री  का  भाषण

 ध्यानपूर्वक  सुना  है  परन्तु  में  उससे  सन्तुष्ट ‘the  provisions  of  the

 said  नहीं हूं  ।  में  सदन  का  ध्यान  मूल  भ्र धि नियम की
 parts  shall  apply

 धारा  २३  की  झाक षित  करना  चाहता
 to  inquiries  under  this

 section’  shall  be  substi-  इसमें  कहा  गया  है  कि  कोई  भी

 जिसके  विरुद्ध  संत्र-न्यायाधीदा  ने

 area दिया  उच्च  न्यायालय में  श्रपील
 Katju

 सकता  है  ।  प्राप्त  उस  धारा  में  सरकार  न

 भाग (५)  ५  लिये  कपिल  करने  का  शअ्रधिकार  नहीं
 ड  तथा  च  के  उपबन्ध  इस  धारा  रखा है  ।

 के
 भ्रन्तगंत  समस्त  जांचों

 पर  लागू

 तथा  उक्त  भाग  ८  के  उपबन्ध  मेरा  निवेदन  यह  हैं  कि  at  रखें  गये

 इस  धारा  के  प्रन्तगेंत  नामावलियों तथा  गृह-किये  मंत्री  के  संशोधन  की  दृष्टि  जिसे

 जूरी के  सदस्य  के  बनाने तथा  दोहराने  सदन  स्वीकार  किया  सारे  राज्य  से

 इस  व्यवसाय  में  उत्तरदायी  व्यक्तियों  को पर  लागू  होंगे  शब्दों  तथा  अक्षरों  के

 स्थान  पर  भागों के  उपबन्ध  जूरी  का  सदस्य  चुना  जायेगा  ।  ये  सदस्य

 मुकदमे के  लिये  होंगे  तथा  यह  बतायेंगे कि इस  धारा  के  अन्तर्गत  जांचों पर  लागू

 होंगेਂ  रखे  जायें  ।]  वास्तव  में  भ्र भि युक्त  अपराधी  है  अथवा  नहीं  ।

 यदि  सदन-न्यायाधीश  उनका  निर्णय  स्वीकार डा०  काटजू

 नहीं  करता  है  तो  वह  मुकदमा को  उच्च
 as  ५--(१९५१  के  अधिनियम  ५६  की

 न्यायालय में  भेज  सकता  तथा  सरकार के
 धारा  २३  का

 विरुद्ध  मुकदमा  समाप्त  नहीं  होता  है  ।  मेरा

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  खण्ड  ५  के  कोई  मत  है  कि  जब  जूरी  के  पांच  या  सात  व्यक्ति

 प्रस्तुत  हो  रहे  हैं  ।  तथा  सत्र-न्यायाधीश  एक  ही  निर्णय  करते

 हैं  तथा  शभ्रभियुक्त  को  विमुक्त  कर  देते

 पंडित  ठाकुर  दास  हम  खण्ड  ५  न

 पर  बोलना  चाहते  हैं  |
 तो  सरकार  को  वह  निर्णय  स्वीकार करना

 चाहिये  ।  में  चाहता  हूं  कि  जूरी  तथा
 अध्यक्ष  महोदय  :  में  इसे  अलग

 ara  के  एकमत  से  अभियुक्त  के  विमुक्त  होनें
 अलग  रखूंगा  |  क्या  कोई  संशोधन हैं

 ?
 पर  सरकार  को  अपील  करने  का  अधिकार

 श्री के०  सी०  सोनिया :  में  प्रस्ताव  करता  नहीं  होना  चाहिये  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  मेरा  संशोधन
 पष्ठ  २  पर  पंक्ति  ९

 बहुत  ही  युक्तियुक्त  है  तथा  मुझे  हद  है  कि

 (१)  The  competent
 माननीय  मंत्री  इसे  स्वीकार  करेंगे  ।

 authority  or
 पप

 प्राधिकारी  हटा  दिये  अध्यक्ष  महोदय  श्री  वल्लाथरास  कें

 तथा  नाग  में  एक  संशोधन  है  ।
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 श्री  वल्लाथरास  में  प्रस्ताव  करता  हूं  यही है  ।  मेंने यह  उठाया  था  किन्तु  इसे

 कि  स्वीकार  नहीं  किया  गया  ।  श्री  वल्लाथरास

 का  संशोधन  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता  |

 पृष्ठ  x;  लाइन  ९
 में  शब्द

 साप  जानते  आपराधिक  प्रक्रिया
 कारी  ग्रीवा  कोई  ग्न्य  ब्यक्तिਂ  के  स्थान

 संहिता  की  धारा  ४१७  एक  ऐसा  उपबन्ध  हे
 घर  शब्द  के  पक्षों  में  से  कोई  भो  रख

 जो  भारत  के  भ्र ति रिक्त  wea  किसी  देश  में

 दिए  जाएं  |
 नहीं  मिल  सकता  |

 मेरा  संशोधन  श्री  सोनिया  के

 घन  से  भिन्न है  ।  wet  यह  हैं  कि  उच्चतर  मेरे  माननीय  मित्र  घारा  ४१७  के  आघार

 न्यायालय  में  जाने  का  अधिकार  किसे  पर  कार्यवाही करना  चाहते  और

 कार्यवाही  में  सम्मिलित  पक्षों  को  झ्रथवा  देखेंगे कि  ae  धारा  लाग  नहीं  होती  ।  यह

 किसी  wer  व्यक्ति  को  जिसके  विरुद्ध  कि  केवल  रिहाई  के  आदेशों  के  विरुद्ध  लागू  होती

 न्याय  निर्णय  के  दौरान  में  कोई  बात  कही  गयी  इस  मामले में  रिहाई  का  कोई  रादेश  नहीं

 मेरी  राय  में  किसी  भ्रमण  व्यक्ति  को  यह  कुछ  आरोपों  के  प्राकार  पर  केवल  एक

 स्वतन्त्रता  नहीं  जानी  केवल  जांच  का  है  ।  यही  ग्रा धार  है  ।  इसलिए

 क्रार्यवाही  से  सम्बन्धित  पक्षों  को  ही  अपनी  यह  धारा  ४१७  का  विस्तार  नही ंहै  ।  इसलिए

 शिकायत  दूर  करनेਂ  का  अवसर  देने  के  लिए  धारा  ac)  लागू  नहीं  होती  ।  मेरे  मित्र  का

 उच्चतर  न्यायालय  में  जाने  की  भ्र नुम ति  होनी  कहना  हे  कि  यह  आपराधिक  प्रक्रिया  संहिता

 चाहिए  |  से  बद्ध  है  ।  भ्रापराधिक  प्रक्रिया  संहिता  ने

 अपन  इतने  वर्षों  के  प्रचलन में  किसीਂ  निरोधकਂ
 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  प्रस्तुत  उपबन्ध  के  विरुद्ध  अपील  का  उपबन्ध  नहीं

 किया  गया  |
 भ्र  में  झपने  माननीय  मित्र  से  इसਂ

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने  :  यदि  श्री
 बात  पर  विचार  करने  का  निवेदन करूंगा

 fe  यह  निरोधक  उपबन्ध  के  अतिरिक्त
 बलल्‍्लाधरास का संशोधन स्वीकृत कर लिया का  संशोधन  स्वीकृत  कर  लिया

 गया तो  विधेयक  के  निर्माताओं  का  समस्त
 अर  कुछ  नहीं  है  |

 प्रयोजन  समाप्त
 हो  जाएगा ।  जबकि

 मूल  विधेयक  पर  चर्चा  की  जा  रही  थी  तो  मेंने  वास्तव  में  सली  कठिनाई  यह  है  ।  मेरे

 मित्र  इसे  दाण्डिक  विधेयक  समझते  हैं  ।  सभी तत्कालीन  गृह  मंत्रीਂ  श्री  राजगोपालाचारी

 की  दृष्टि  में  यह  बात  लाई
 थी

 कि  ५  या  १०  निरोधक  विधेयक  दाण्डिक  नहीं  होते  ।  यदि

 लाख  की  कीमत  का  प्रेस  जब्त  कर  लिए  जाने  यह  दाण्डिक  नहीं  तो  निरोधक  और

 थर  प्रेस  के  मालिक  को  atte  करने  का  में  अपने  माननीय  मित्र  से  कहता  हूं  कि  fara

 अधिकार  नहीं  होगा  क्योंकि  वह  कार्यवाही  की  किसी  भी  विधि  पुस्तिका  में  देख  इस

 प्रकार के  प्रस्ताव के  लिए  wile का  उपबन्ध के  पक्षो ंमें  सम्मिलित  नहीं  है  ।  माननीय

 श्री  दातार  ने  वाद-विवाद  के  दौरान  में  कहा  नहीं
 हू  ।

 कि  waft  प्रेसों  क ेमालिक  किसी  पक्ष  में  नहीं
 ~

 वह  उन्हें  दण्ड  देना  चाहते  हैं  ।  ae
 अन्य  भी  कई  कारण  हें  किन्तु मुझे  खेद

 के  प्रबन्धक  स्थिति
 है  कि  समयाभाव के  कारण  में  उन  पर  प्रकाश

 की  इस  विधेयक का  वास्तविक  ora  नहीं  डाल  सकता  |
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 में  अपना  प्रस्ताव  मित्र  ने  कि  सक्षम  अ्रधिकारी  मौजूद
 श्री  साधन  गुप्त

 प्रस्तुत  कर  रहा  हूं  ।  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  :  उन्हें  कपिल  नहीं  करनी  चाहिए  ।  वें  दोनों

 वास्तव में  एक  ही  बात  कह  रहे  प्र
 व्र  ।

 पृष्ठ  २  खंड  ५  के  स्थान पर  यह आदिष्ट

 किया  जाए  :
 उधर  मेरे  माननीय  मित्र  ने  कहा  कि  प्रेस  के

 प्रबन्धक  अथवा  प्रकाशक  तथा
 “5,  Amendment  of  Section

 सरकार  के  अ्रतिरिक्तਂ  किसी  तीसरे
 Act  LVI  of 2  3,  व्यक्ति  को  कपिल  का  अधिकार  नहीं

 Section  23  of  the  principal
 हो  ।  स्वयं  विधेयक  का  सार  ही  यह  कि

 Act,  for  the  words  ‘Sixty  सक्षम  अधिकारी  अथवा  संतप्त  व्यक्ति  ही
 days’  the  words  ‘six  months’

 अपील  कर  सके ।  संतप्त  व्यक्ति  प्रबन्धक  या
 shall  be  substituted  and  shall

 प्रकाशक  होगा  |

 be  deemed  always  to  have
 मेरे  माननीय  मित्र  श्री  गुप्त  एक  अनुचित

 been
 सी  बात  कह  रहे  हैं  ।  अरपिल  के  लिए  साठ

 fy.  २३  सन्‌
 दिन  उनका  ६  मास  का  सुझाव  है  ।

 2°42  का  ५६  वां  अधिनियम--मुख्य
 यह  को  नहीं  मालूम  ।  कार्यवाही में

 नियम  की  धारा  २३  में  दाऊद  दिन
 विलम्ब  हो  जाता  हैं  ।  कोई  ५४  मामले

 के  स्थान  पर  wee  मासਂ  जोड़  दिए  जायें
 frat  हैं  ।  इससे  विलम्ब  होता  है  ।  इन  सब

 तथा  सदा  इसी  प्रकार  जोड़े  समझे  कारणों  से  में  इन  संशोधनों  का  विरोध  करता

 जायें |  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  |  भ्रध्यक्ष  महोदय  द्वारा  मतदान के  लिए

 ya  तीन  संशोधन  संशोधन  संख्या  दर  गये  प्रस्वीकृत हुए  |

 ३३  जो  श्री  साधन  गुप्त  द्वारा  शेरगिल  की  अध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  कि  :

 समयावधि में  विस्तार करने  के  लिए  प्रस्तुत  ५  विधेयक का  बन

 किया  गया  श्री  वल्लाथरास  का  संशोधन
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  |

 और  श्री  सोनिया  का  संशोधन

 खंड  ५  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 डा०  काटजू
 :

 मुझे  खेद  है  कि  में  तीनों
 खंड  ६  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 में  से  कोई  भी  संशोधन  स्वीकार  नहीं  कर

 मेरे  माननीय  मित्र  कभी-कभीਂ
 नवीन  खंड  -सन्  १९५४ के  अध्यादेश

 सकता  ॥

 निवारक  निरोध  अधिनियम  का  जिक्र  करने
 ४

 का

 संशोधन किया  गया  :
 की  सीमा  तक  जाते  हैं  ।  क्या  यह  विषय  के  साथ

 व्यंग  करना  नहीं  हमने  एक  विशेष  मंत्रणा  पृष्ठ  २  पंक्ति  १५  के  पश्चात्‌ थी यह जोड़ यह  जोड़

 दिया  सन्‌  १९५४  के  अध्यादेश बोर्ड  निर्मित  किया  था  ।  उसकी  कार्यवाही

 गुप्त  रखी  जाती  है  ।  कोई  नहीं  जानता कि
 '  का  निरसन--प्रेस  विषय )

 Peuy  (१९५४  का उनके  दिमाग  में  क्या  है  ।
 वे  कोई  निर्णय

 देने के  लिए  नहीं है  माननीय मित्र  ने  निरसित  किया  जाता  हैँ
 ी

 कहा  fe  मंत्रणा  बोर्ड  के  विरुद्ध  उच्च  न्यायालय  काटजू

 में  अपील  करने  उपबन्ध  न  करके  बहुत  नवीन  खंड  ७  विधेयक में  जोड़  दिया

 गया  | तर्कपूर्ण  काय  किया  गया  हूँ  ।  दूसरे  माननीय
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 खंड  १--  नाम  तथा  मंत्री  जी  ने  हरनेक  बार  यह  कहा  कि  यह  किसी

 दल  के  विरुद्ध नहीं  किन्तु  इसके  साथ  हीਂ
 डा०  काटजू

 :
 में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 :

 वह  उन  लोगों  में  सम्मिलित  थे  जो  कि  fate

 पृष्ठ  १  खंड  १  के  स्थान  पर  यह  जोड़  कर  साम्यवादी  दल  पर  बड़े-बड़े  करते

 दिया  जाए :  रहे  हें  ।  सदन  में  किसी  भी  विधेयक पर

 Short  title  and
 चर्चा हो  रही  कुछ  माननीय सदस्य  सदा

 ही  प्रिया  ध्यान  साम्यवादी  चीन
 commencement—  (1)

 mite  के  विरुद्ध  केन्द्रित  करते  हैं  ।  साम्यवादी
 This  Act  may  be  called

 दल  पर  लगाए  गये  आरोपों का  उत्तर  मेरे
 the  Press  (Objectionable

 दल  के  कुछ  सदस्यों  द्वारा  दिया जा  चुका

 Matter)Amendment  Act,
 इसलिए a  उन्हें  नहीं  भर  में  जानता

 1954.  हूं  कि  यदि  में  उनका  उत्तर  दूं  भी  तो  भी  उन्हीं

 आरोपों  को  दोहराया जाएगा  ।
 (2)  It  shall  be  de-

 emed  to  have  come  in  हमारे  सम्मुख  विधेयक  उसके

 सम्बन्ध में  में  दो  महत्वपूर्ण मामलों  पर  प्रकाश to  force  on  the  29th

 day  of  January,  1954.”  डालना  चाहता  हूं  ।  गृह  मंत्री  जी  ने  कहा  किः

 इसे  किसी  दल  विशेष  के  विरुद्ध अथवा  प्रेस

 संक्षिप्त  नाम  तथा
 के  किसी  भाग  के  विरुद्ध  नहीं  लाया  गया  हैं  ।

 यह  भ्रधघिनियम  प्रेस  विषय )  हम इस  पर  विश्वास  नहीं  करते  |  वास्तविकता

 संशोधन  2euv  कहलाए  |
 यह  है  कि  हम  देख  रहे  हें  कि  जो  कुछ  भीਂ  देश

 (२)  यह  २९  १९५४  से  में  किया  जा  रहा  हैं  वह  हमारे  दल  के  विरुद्ध

 प्रचलित  gat  समझा  जाएगा  1]  किया  जा  रहा  है  ।  में  कुछ  प्रकाशन  जो रेलवे

 ग्रध्यक्ष  महोदय  द्वाराਂ  प्रस्ताव  मतदान
 पुस्तक  विक्रेताओं  द्वारा  बेचे  जाते  हैं  साथ

 लाया  हूं  इसमें कुछ  साहित्य ऐसा  हैं  जो  हिसा

 के  लिए  रक्खा  गया  तथा  स्वीकृत  |
 ale  हत्या  को  प्रेरणा  देता  है  ।  कुछ  लेख

 स्थानापन्न  खंड  १  विधेयक  में  जोड़
 अश्लीलता से  भरे  हुए

 दिया  गया  कुछ  पुस्तकें  ऐसी  हैं  जो  कि  रेलवे  स्टेशनों

 विधेयक  का  नाम  तथा  अधिनियमन  पर  बेचने दी  जाती हैं  और  कुछ  इस  प्रकार

 कराए  की  पुस्तकें  हैं  जो  कि  रेलवे  स्टेशनों  पर  बेची
 सूत्र  विधायक  में  जोड़  रि द  थ  MY

 नहीं  जा  सकतीं  जबकि  ये  पुस्तकें  शिक्षा  शर
 डा०  १

 :
 में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 :

 विज्ञान  इरादी  के  विषय  में  होती  हैं  ।  यह  भेदभाव
 विधेयक  को  संशोधित  रूप  में  पारित

 की  नीति  है  भ्र  यह  भेदभाव  राजनैतिक
 किया  जाए  1.0

 ay  भावना  से  किया  जा  रहा  है  ।  यह  विधान

 अध्यक्ष  महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत  |
 पारित  हो  जानें  के  बाद  ऐसे  समाचारपत्रों के

 श्री  ए०  के ०  गोपालन  :  में  विरुद्ध  लगाया  जायेगा  जिन्हें  सरकार  पसन्द

 इस  विधेयक  का  घोर  विरोध  करता  हूं  ।  इसਂ  नहीं  करती  |  कांग्रेस  दल  के  जितने  भी  सदस्य

 विधेयक  पर  हुई  चर्चा  के  दौरान  में  माननीय
 बोले  हैं  उन्होंने  यह  कहा  कि  यह  अधिनियम
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 किसी  राजनैतिक  भेद  भावना  के  सभी  महोदय  पीठासीन  हुए  J

 इस  विधेयक  के  बारे में  मेरी  पांच समाचारपत्रों  पर  समान रूप  से  लागू
 किया

 जाय  ।  यदि  ऐसा  है  तो  देश  के  सामान्य  कानून  भ्रातियां हैं  ।  मुझे  इस  बात  का  aa  हे  कि

 को  ही  क्यों  न  प्रयुक्त  किया  जाय
 ?  डा०  काटजू  नें  दिये

 श्राइवासनों
 का

 तथा  वचनों  का  ध्यान  नहीं  रखा  ।  सदन  को जब  इस  सामान्य कानून
 से  इस  विधेयक

 के  सभी  उद्देश्य  पूरे  हो  सकते  हें  तो  इस  विशेष  याद  होगा  कि  जब  संविधान  संशोधन  विधेयक

 पर  चर्चा  हो  रही  थी  तथा  जब  Fey!  में  श्री कानून  की  क्या  झ्रावश्यकता  हैं
 ?

 इस  विधेयक
 बोले  थे  उस  समय  इस  बात

 प्रस्तुत  करने  का  यह  कारण  बताया  गया  है

 कि  रूस  श्र  चीन  में  व्यक्तिगत तथा  वाक  के  विशिष्ट  भ्राइवासन दिये  गये  थे  किਂ  यह  एक

 स्थायी  विधान  नहीं  होगा ।  किन्तु  मुझे खेद नहीं  है  ।  किन्तु  इस  विधेयक  का  रूस

 और  चीन  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  माननीय  है  कि  इसे  स्थायी  विधान  बनाया  जा  रहा

 गृह  मंत्री  ने  बताया  कि  देश  में  प्राप़्त  कालीन
 दो  वर्ष  का  समय  इसके  बहुत  श्रमिक

 | स्थिति ga  देश  में  खतरा है  ।  किन्तु  में

 समझता हुं  कि  उन्हें  खतरा  इस  बात  का  हे  कि
 में  इस  विधेयक  को  दण्डात्मक  विधान

 उनके  शासक  दल  को  हटा  न  दिया  जाय  |
 समझता  हूं  ।  जो  समाचारपत्र  भद्दी

 इस  विधेयकਂ  का  उद्देश्य तो  शासक  दल  को  चनायें  करते  हैं  या  दूसरों  निन्दनीय

 सत्ता  से  हटाने  के  लिये  जानें  वाले  ह ग्राक्षप  करते  उनके  विरुद्ध  कानूनी  कार्यवाही

 कामों  को  रोकना  है  ।  देश  में  कुछ  ऐसे  किये  जानें  के  मामले  में  किसी को  भी  आपत्ति

 पत्र हैं  जो  स्वतन्त्र  नीति  भ्र पना ते  हें  शर  नहीं हो  सकती  ।  किन्तु  इस  मामले  में

 इन  समाचारपत्रों  ने  अपने  लेख  arte  द्वारा  वाही  करनें  के  लियें  सामान्य  भारतीय

 व्यक्तिगत  स्वतन्त्रता  की  रक्षा की  है  |  मंत्री  दण्ड  विधान  हैं  ।  जिन  पत्र  पत्रिकाओं  में

 तथा  झ्र धि कारी  ऐसे  स्वतंत्र  समाचारपत्रों  से  अलील  साहित्य  हो  ate  जिनमें  व्यक्तिगत

 घबराते हें  ।  हमें  जो  संख्या  बताई गई  है  उससे  अ्रालोचना हो  कौर  जिनमें  दूसरों के  चरित्र  पर

 मालूम  होता  है  कि  गत  कई  वर्षों  में  बहुत  थोड़े  निन्दनीय  orate  किये  जाते  हों  उनके  विरुद्ध

 समाचारपत्रों  के  विरुद्ध  मुकद्दमे  चलाये  जाने
 सरकार  मुकदमा  मुझे  उस  पर  कोई

 के  मामले हुए  हैं  ।  फिर  जब  देश  में  आपत्ति नहीं  है  ।  किन्तु  इस  बात  के  कारण

 कालीन  स्थिति  नहीं  है  तो  इस  विधेयक  को  पूरे  पत्रकार  व्यवसाय को  दण्ड  नहीं  दियाਂ

 पारित  नहीं  किया  जाना  चाहिय े।  जाना  चाहिए  ।  में  अरन्य  देशों  के

 जिन  समाचारपत्रों  को  सरकार  FT
 के

 बारे
 में  भी  जानता  हूं  शौर  व्यक्तिगत

 भव
 के

 आधार
 पर  कह  सकता  हूं  कि  हमारे

 समर्थन  प्राप्त  है  उन्होंने  भीਂ  इस  विधेयक का  समाचारपत्रों का  नैतिक स्तर  उच्च  है  ।
 विरोध  किया  है  ।  टाइम्सਂ  ने  भी

 मेरी  झ्रापत्ति  यह  है  कि  इन  मामलों  में
 इसका  विरोध  किया  है  ।  कांग्रेस  दल  के  सदस्यों

 सक्षम  प्राधिकारी  जिला  न्यायाधीश  तथा
 ने  भी  इसका  विरोध  किया  है  ।  इसलिये  यह

 विधेयक  पारित  नहीं  किया  जाना  चाहिय े।
 जूरी  होंगे  ।  ऐसा  करके  सरकार  प्रशासनिक

 न्याय की  प्रणाली  चला  रही  धीरे  धीरे

 डा०  लंका  सुन्दरम
 :

 श्रम  जीवी  पत्रकार
 देश

 के  कानून की  पहिले  जेसी  प्रतिष्ठा  नहीं

 की  जा  रही  है  और  विशेष  प्रक्रियायें  तथा होने
 के  नाते

 में  इस  विधेयक  विरोध

 करता हूं
 न्यायाधिकरण  स्थापित  किये  जा  रहे हैं  ।
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 ह  साथ  प्रचलित  न

 न्यायाधीश  तथा  जूरियों  से  सम्बन्धित  उपबन्ध  अ्रधिनियम  निरंकुशता

 आवश्यक नहीं  हैं  ।
 किया  जाय  |

 डा०  काटजू  :  मेंने  पिछले  तीन  भाषणों

 हमने यह  घोषित  किया  है  कि  हमारा  को  बड़ी  रुचि  के  साथ  सुना  ।  में  यह  नहीं

 राज्य  कल्याणकारी राज्य  है  किन्तु  यह  तेजी  पाता  कि  इंस  विशेष  अ्रधिनियम  at

 से  नौकरशाही  राज्य  होता  जा  रहा  हैं  ।
 जीवी  पत्रकारोंਂ  पर  किस  प्रकार  प्रभाव

 राज्य  विधान  मण्डल  तथा  केन्द्र  और  राज्यों

 के  मंत्री  सुचारू  रूप  से  प्रशासन  नहीं  चला

 पड़ेगा  ।  इसका  प्रभाव  तो  प्रेस  के  मालिक

 किसी  समाचारपत्र  के  प्रकाशक पर  पड़ेगा  ।

 सकते |  सचिवालय  का  कोई  छोटा  सा
 यदि  कोई  श्रमजीवी  पत्रकार  कोई  लेख  लिखता

 चारी इस  बात  का  निश्चय कर  लेता  हे  कि
 है  जो  कि  आपत्तिजनक  तो  में  डा०  लंका

 ्  समाचारपत्र के  विरुद्ध  कार्यवाही  की
 पूरी  से  पूछता  हूं  कि  उस  मामले  में

 जाय  ग्रस्त  में  तदनुसार  मुकदमा  चलाया  किया  जाय  ?

 जाता है  ।  मूझे  तो  यह  प्रा  थी  कि

 पत्रों  के  प्रबन्धक  प्रेस  के  मालिकों  के  विरुद्ध  डा०  लंका  सुन्दरम
 :

 उसके  विरुद्ध  मुकदमा

 कोई  उपबन्ध  जायगा  ।  बड़े  बड़े  चलाया  जाय  |

 आदमियों  के  पुत्रों  तथा  जामा ताओ ओं  को  ये

 प्रेस  मालिक  भ्र पने  प्रेस में  लगा  लेते  हैं  जिससे  डा०  कागज  में  उत्तरदायी  प्रेस  ar

 प्रशंसा  करता हूं  ।  उस  प्रेस  के  मार्ग  में  रुकावट
 इनके  कार्यों  के  विरुद्ध  इनसे  कोई  कुछ

 न
 कहू

 सके  ।  यह  अधिनियम देश  के  उन  छोटे  छोटे
 डालने  का  हमारा  विचार  नही ंहै  ।  हम  तो  ऐसे

 समाचारपत्रों  के  जो  स्वतन्त्र  नीति का  प्रेस  को  प्रोत्साहन  देना  चाहते  हैं  क्योंकि

 अवलम्बन  करते  लगाया  जायगा  यही  मेरी  हमारा देश  प्रजातन्त्र  हैं  प्र  प्रेस  का  यह

 तीसरी  आपत्ति  है
 ।

 इस  विधेयक से  मुझे  नरेश
 कर्तव्य  हैं  कि  वह  जनमत  को  व्यक्त  करे  झ्र ौर

 जनमत  को  जागृत  रखें  ।  यह  राजनीतिक
 संरक्षण  विधेयक  की  याद  aval  हैं  ।  मेरी  चौथी

 आपत्ति यह  है  कि  अधिकांश  साप्ताहिक  का  मामला  नहीं  है  ।  कानून  की  सीमा  के

 अ्रन्तर्गत  नीतियों  को  अच्छी  प्रकार  से समाचारपत्र  फुटकर  छपाई  का  काम  करने

 वाले  प्रेसों  में  छापे  जाते  हैं  ।  इस  विधेयक  द्वारा  व्यक्त कर  सकते  हैं  ।  किन्तु  आपत्तिजनक

 इन  फुटकर  छपाई  करने  वाले  प्रेसों
 को  विषय  की  परिभाषा  में  प्रत्येक  खण्ड  भारतीय

 इनको  fat  गये  काम  के  उत्तरदायी  दण्ड  विधान  की  पुथल  धारा  है  कौर  इसमें

 ठहरायेंगे  ।  यह  बहुत  श्रापत्तिजतक बात  है  |  दण्डनीय  अ्रपराधों  का  भी  उल्लेख हे  ।  श्री

 गोपालन  ने  कहा कि  इस  अधिनियम  को  लागू

 करने  में  भेदभाव  से  काम  लिया  जायगा  + मेरी  अन्तिम  बात  यह  है  कि  इंग्लैण्ड  तथा

 अमेरिका  शादी  देशों में  किसी  मित्र देश  के  उन्होंने  यह  कहा था  कि  रेलवे  स्टेशन बुकਂ  स्टॉलों

 प्रधान के  विरुद्ध  कुछ  लिखने पर  पर  गन्दी  पुस्तकें  बहुत  भेजी  जाती  हैं  ।  किन्तु

 पत्रों के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने का  कोई  मेरा  उनसे  निवेदन  यह  है  कि  कोई  भी  माननीय

 उपबन्ध  नहीं  उन  के  विरुद्ध  देश  के  सामान्य  सदस्य  मुझे  यह  सूचित  कर  सकते  हैं  कि

 कानून के  अन्तर्गत  मुकदमा  चलाया  जाता  पुस्तक  श्रीलाल  है  ।  श्री  गोपालन ने  ऐसी

 है ।  हमारे  देश  के  पत्रकारों की  अपनी
 बात  कही  है  जिस  पर  मुझे  बहुत  विचार  करना

 झा चार  संहिता  हूँ  ।
 में  चाहता हूं  कि

 यह  पड़ेगा ।
 में  उन्हें  उसका  उत्तर  भारतीय  -..
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 को  यह  बात  भली  भांति  समझ  लेनी  चाहिये  कि  के  पाकिस्तान  भेजे  विस्थापित  व्यक्तियों

 उसके  सम्मान  में हुमा रा  सम्मान है|  और  उसके  के  ऐसे  ही  निक्षेपों  के  भारत  में  लिये  जाने  तौर

 उत्कर्ष  में  हमारा  उत्कर्ष  है  ।  यह  कहना  बिल्कुल  उस  से  सम्बन्धित  विषयों  की  व्यवस्था  करनें

 वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  ह २ गलत  है  कि  इस  अ्रधिनियम  से  प्रेस  के  कार्यों

 को  दबाया  जायगा  |  ag  अघिनियम  तो  प्रेस

 के  लाभ  के  लिये  ही  है  ।  डा०  लंका  सुन्दरम
 यह  एक  छोटा  कौर  सरल  सा

 विधेयक  किन्तु  इस  से  विस्थापित  व्यक्तियों
 ने  कहा  fe  यह  प्रशासनिक  न्याय  प्रणाली

 की  कुछ  राशा  बंधेगी  |  यह  भारत  शर
 बन  जायगी  इससे  नौकरशाही  को

 पाकिस्तान  के  बीच  एक  करार  का  परिणाम  है

 प्रोत्साहन  मिलेगा  |  किन्तु  ये  मामले  तो  योग्य
 शरर  यह  पारस्परिकता पर  arated  है

 सत्र  न्यायाधीश  के  समक्ष  जायेंगे  wit  फिर
 पाकिस्तान  पहले  ही  एक  अध्यादेश  प्रख्यापित

 उच्च  न्यायालय  में  भीਂ  ग्रसित  की  जा  सकती
 कर  जिस  में  कुछ  प्रकार  की

 ्
 ्  ।  फिर  क्या  सत्र  न्यायाधीश  शौर  उच्च

 सम्पत्तियों  के  हस्तांतरण  का  उपबन्ध  किया
 न्यायालय  के  न्यायाधीश  नौकरशाह  हो  गये

 गया  हम  ने  भी  इसी  alae  का  अध्यादेश

 ये  नौकरशाह  नहीं  हैं  हमारे  विचार  स्वतंत्र  प्रस्थापित  किया  था  ।  इस  विधेयक  का  seer

 होने  चाहिये  ।  हमें  यह  स्पष्ट  रूप  से  कहना  उस  अध्यादेश  के  उपबन्धों  को  स्थायी  रूप

 चाहिये  कि  हम  क्या  चाहते  हैं  ।  में  जानता  हूं
 देना है  ।

 कि  वे  क्या  चाहते  में  समझ  सकता  हुं  कि

 सरदार  हुक्म  सिंह  क्या  चाहते  हैं  किन्तु  में  इस  विधेयक  का  पुरा  महत्व  समझने  के

 नहीं  जानता  कि  डा०  लंका  सुन्दरम  क्या  माननीय  सदस्यों  के  ह ह “निक्षप

 दाऊद  की  परिभाषा  पर  विचार  करना  अ्रावस्यक चाहते  हैं  ।

 होगा ।  इस  के  तीन  भाग  हैं  :  (१)  कोई
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  set  यह  है  कि  :

 चल  सम्पत्ति  जो  किसी  दीवानी  या  राजस्व
 विधेयक  को  संशोधित  रूप  में  पारित

 न्यायालय  की  भ्र भि रक्षा  में  (२)  कोई

 भी  चल  सम्पत्ति  जो  कि  प्रतिपालक-प्रधिकरण

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  मत  विभाजन
 ग्राफ  ate  के  भ्र धी क्षण  में  हो

 होना  चाहिए  |
 (३)  कोई  चल  सम्पत्ति  जो  कि  कर्ण-भारग्रस्त

 सम्पदा  अधिनियम  के  अन्तर्गत  किसी  प्रबन्धक सदन  में  मत  विभाजन  gar  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मत  विभाजन  का  की  श्रभिरेक्षा  में  हो  ।  इस  विधेयक  में  as

 परिणाम यह  है  :  व्यवस्था  की  गई  है  कि  सामूहिक  प्रब्रजन  के

 पक्ष में  gay
 क्षेत्रों  से  जिन  की  परिभाषा धारा  ४  में  की

 विपक्ष  में  '४€  हुई  किसी  राजस्व  या  दीवानी  न्यायालय  के

 प्रस्ताव स्वीकृत  हुमा  कौर  विधेयक  निक्षेप  के  विषय  में  सभी  पक्ष  निशांत  व्यक्ति

 तो  उन  निक्षेपों  को  पाकिस्तान  भेज  दिया
 पारित  gar  ।

 जायेगा  |  इसी  प्रकार  जिस  मामले  में  अवयस्क
 निष्क्रांत  निक्षेप  grata  रण  विधेयक

 भर  संरक्षक  दोनों  ही  नीलक्रांता  तो  वह

 पुनर्वास  मंत्री  ए०  पी०  :  में  निक्षेप  भी  पाकिस्तान  भेज  दिया  जायेंगी  ॥

 प्रस्ताव  करता  हूं  :
 प्रतिपालक-भ्रधिकरण  के  मामले  में  जब  किः

 पाकिस्तान  के  साथ  हुए  करार  के  प्रतिपाद्य  एक  निष्क्रांत  व्यक्ति  तो

 अनुसार  निष्क्रान्त  व्यक्तियों  के  कुछ  निक्षेपों  निक्षेप  पाकिस्तान  भेज  दिया  जायेगा
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 लिए  हितकर  है  ।  सदन  यह  भी  अनुभव  करेगा पाकिस्तान  इसी  प्रत्युत्तर

 में  बनाये  गये  विधान के  आधार  पर  कि  चूंकि  इस  विधेयक  पर  पाकिस्तान  सरकार

 पाकिस्तान में  उसी  प्रकार  के  जो  निक्षेप  होंगे  हम  सहमत  है  चूंकि  उस  विधान  के

 सम्बन्ध में  कि  पाकिस्तान सर्कार  नें उन्हें  भारत  में  भेज  दिया  जायेगा  |  इस  के

 अतिरिक्त  सामूहिक  प्रवजन  के  क्षेत्रों  में  इस
 बनाया  हम  भी  उस  से  सहमत  इसलिए

 इस  विधेयक  में  संशोधन करने  की  गुंजाइश कार  के  कुछ  ऐसे  निक्षेप  हो  सकते  जिन  में

 शक  या  एकਂ  से  अधिक  पक्ष  निष्क्रांत हों  और  नहीं  है  ।  हम  ने  इस  विधान  के  हर  पहलू  पर

 दुसरे  न  हों  ।  इस  प्रकार  के  मामलों  विधेयक  विचार  किया  है  कौर  में  कह  सकता  हूं  कि

 में  सामूहिक  हस्तांतरण  के  लिए  कोई  व्यवस्था  अपनी  योग्यता  के  अनुसार  हम  ने  समझौते  के

 महीं  ।  अभिरक्षक  प्रत्येक  मामले  पर  विचार  उपबंधों  को  क्रियान्वित  किया  है  ।  में  arent  करता

 करेगा  शर  नीलक्रांता  व्यक्ति  के  हितों  को  हूं  कि  पाकिस्तान हम  उस  भावना
 से  इस

 विधेयक  को  क्रियान्वित  करेंगे  जिस  भावना  & को  हस्तांतरित  कर  दिया  जायेगा  |

 ह्म  श्र  पाकिस्तान  इस  बात  पर  सहमत  हो  हम  इस  पर  सहमत  हुए  हम  ने  इस  विधेयक

 के  झ्राधार पर  सामग्री  इकट्ठी  करनी  शुरू
 ये  हैं  कि  दूसरी  भ्रोर  भी  इस  प्रकार  की  व्यवस्था

 की  जायेंगी  ।  कर  दी  है  प्रो  पाकिस्तान ने  भी  इस  प्रयोजन

 उन  क्षेत्रों के  सम्बन्ध  में  जिन  के  विषय  में
 के  लिए  निदेदा  जारी  कर  दिये हें  ।  में  ग्रामों

 करता  हूं  किं  दोनों  कौर  के  विस्थापित  व्यक्ति
 ga  सहमत  नहीं  हुए  जिन  क्षेत्रों  से

 सामूहिक  प्रतिजन  नहीं  हुसना  प्रत्येक  मामले
 इस  विधेयक  से  लाभ  उठायेंगे  ।

 भर उस  के  गुणदोष  के  आधार  पर  विचार  इन  शब्दों  के  में  यह  विधेयक  सदन

 frat  जायेगा  ate  केवल  निष्क्रांत  व्यक्तियों
 के  विचारार्थ प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 के  हितों  को  पाकिस्तान  भेजा  जायेगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत
 इस  विधेयकਂ  में  एक  wie  उपबन्ध  है  कि

 पाकिस्तान  से  भारत  के  निक्षेप  अभिरक्षक  को
 gar

 जो  निक्षेप  उन्हें  तो  वह  स्वयं  लाला  अचिन्त  राम  :  माननीय

 दावेदारों  में  बांट  दे  अथवा  यदि  दावेदारों  में  उपाध्यक्ष  इस  बिल  का  में  स्वागत  करता  हूं

 खन  निक्षेपों  के  सम्बन्ध  में  कोई  विवाद  तो  ait  न  केवल  हिन्दुस्तान की  गवर्नमेंट  को
 ही

 उन्हें  दीवानी  न्यायालय  में  भेजा  जा  सकता  है  बल्कि  पाकिस्तान  की  गवर्नमेंट  को  तहे

 जो  fe  उन  पक्षों के  अधिकारों का  निर्णय  कर  दिल से  बधाई  देता  हूं  कि  उन्हों  ने  art  इस

 देगा  भर  तदनुसार  निक्षेपों  को  बांट  देगा  ।  किस्म  का  तीन  बरस  बाद

 अभिरक्षक  को  कुछ  शक्तियां  लेकिन  किया  ।  खास  तौर  पर  जब  कि

 दी  गई  जो  कि  प्राप्त  निक्षेपों  के  सम्बन्ध  में  wal  तक  इम्मूवेबल  प्रापर्टी  पर  कोई  एग्रीमेंट
 ~

 अघिकार  के  प्रश्न  का  निर्णय  करने  के  लिए  नहीं  ऐसीਂ  सुरत  में  war

 areas है  ।  मुझे  तराशा  है  fe  सदन  यह  एग्रीमेंट  होना  बड़ी  मुफीद  चीज  है  जो  कि

 अनुभव  करेगा  कि  यह  उन  थोड़े  से  मामलों  में  रिफ्यूचीज  के  लिये  हो  सकती  है  ।  कौर  इसਂ

 से  एक  मामला  जिन  के  सम्बन्ध  में  हम  बात का  ख्याल  करते  हुए  किं  अभी  हमारे

 पाकिस्तान  के  साथ  समझौता  कर  सके  हैं  शर  इस  मुल्क  के  अन्दर  काम्पैंसेशन  देने  की  जो

 क्रो  दोनों  स्थानों  के  विस्थापित  व्यक्तियों  के  मशीनरी है  वह  जोर  से  फंक्शन नहीं  कर  रही
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 जितने  भो  ऐसे  मेजर्स  हों  जिन  से  रिफ्यूजी  फैसला  भी  कर  लें  कि  रिफ्यूजीज को  ५०  करोड़

 को  रिलोफ  मिल  उन  स्वागत  करना  रु०  लेकिन  Revo  में  मिलेगा तो

 जरूरो है  ।  इस  से  कोई  रिलीफ  नहीं  मिलती  ।  ज़रूरत

 इस  के  साथ  ही  साथ  जैसा  मंत्री  जी  ने
 =  इस  बात  की  है  कि  जो  भी  रिलीफ  मिले  वह

 कहा  कि  यह  मेजर  रिफ्यूजी  के  भले  के  लिय  जल्दी  मिले  |  इस  का  इन्तजाम  होना  चाहिये  ।

 में  महसूस  करता  हूं  कि  गवर्नमेंट  के  दिल  के इस  में  कोई  शक  नहीं  है  कि  यह  रिफ्यूजी
 ग्रन्थ  यह  ख्याल  लेकिन  उस  ने  जो के  भले

 के
 लिये  इसलिये  रिफ्यूजी

 दृष्टिकोण  को  सामने  wan  निहायत
 मेजर  पेश  किया  उस  का  ख्याल  करते  हुए

 में  गुजारिश  करूंगा  कि  रिफ्यूजीज  का  इन्टरेस्ट
 मुनासिब  बात है  ।  रिफ्यूजीज  हर  ऐसे  मेजर

 इस  में  जरूर  है  कि  वह  डिपाजिट  लेकिन को  इस  दृष्टि  से  देखते  हैं  कि उस  क  पूरा

 फायदा  किस  तरह  पर  उन  को  हो  सकता है  ।
 इस  से  ज्यादा  जरूरत  इस  बात  की  है

 faze  जल्दी  मिलें  ।  इसलिये  में  कहूंगा  कि  झ्र गर
 पाकिस्तान  गव्नेमेन्ट

 |
 कौर  हिन्दुस्तान

 गवर्नमेंट  ने  भी  जो  कुछ  are  उस  को
 अप  इस  मामले  को  २,  ४  या  ६  महीने  में

 सब  रिफ्यूजी  वेलकम  करते  हें  ।  लेकिन
 खत्म  कर  दें  तो  ज्यादा  अच्छा  होगा  ।  श्राप

 कोशिश  करेंगे  यह  तो  लेकिन  में  बड़ा  खुश एक  दो  बातें  में  कहना  चाहता  हूं

 हूंगा  अगर  दोनों  गवर्नमेंट  मिल  जायें

 यह  बिल  जो  पेश  किया  गया  उस  के  जब  उन्हों  ने  यह  एग्रीमेन्ट  किया  है  तो  कुछ
 साथ  एक  फाइनेन्दाल  मेमारन्डम  है  कौर  साथ  समय  भी  सेल्फ  इम्पोज  कर  लें  कि  इस  में  चूंकि ~

 में  ्राब्जेक्ट्स  कौर  रिजर्व  का  स्टेटमेन्ट  भी  है  |
 रिफ्यूजी  का  संवाल  है  इस  लिये  इस  को

 उस  के  प्रकार  यह  बात  कही  गई  है  कि  इस  ३,  ४
 महीने  में  खत्म  करना  है  ।  प्रति

 बिल  के  पास  होने  के  बाद  कस्टोडियन  मुकर्रर  इतने  समय  के  बाद  मियाद  बढ़ाने  की  जरूरत

 होंगे  ्  इस  के  अलावा  तीन  असिस्टेन्ट
 महसूस  हो  तो  आप  पार्लियामेन्ट  के  समने

 कस्टोडियन  मुक़र्रर  होंगे  ।  साथ  ही  यह  भी
 फिर  झरा  जाइये कि  हमें  २  या  ४  महीनें की

 लिखा  गया  है  ।  लगाया  गया  है  कि
 शर  जरूरत  है  ।  में  देखता  हुं  कि  जब  मेरी  जेब

 PERV —UY  में  कर्मचारी-वृन्द  पर  कुल  में ५०  रु०  पड़े  होते  हें  तो  में  उन  को  जल्दी

 EY,o00  रुपये  व्यय  होंगे  ह  तो  यह  जो  जल्दी  खर्चे  करने  की  सोचता  लेकिन  जब

 खर्चे  है  «५,०००  रु०  वह  कितना  भी
 मेरे  पास

 ४  प्रा  ही  होते  हें  तो  में  बहुत  सोच
 चाहे  दो  करोड़  रुपया  कितना  भी  खर्च

 विचार  कर  कौर  देर  में  उस  को  खर्चे  करता  हूं  ।

 यह  बहुत  मच्छी  बात  है  ।  लेकिन  मुझे  इसे  इसलिये ara  चाहिये कि  बाप  पहले

 पढ़  कर  थोड़ा शक  सा  गुजरा  कि  यह  जो  खे  एक  समय  मुकरेंर कर लें श्रौर कर  लें  प्रौर  नगर  फिर

 रखा  गया  है  यह  PEYV—UY  के  लिये
 भी  वह  खत्म  न  हो  तो  दुबारा  मियाद  बढ़वा

 तो  इस  बिल  के  बनाने  वालों  का  क्या  है  ।
 हम  सब  तो  यही  चाहते  हैं  कि  यह  काम

 क्या  वह  इस  मामले  के  इस  साल  से  परे  भी
 जल्द  से  जल्द  खत्म  किया  जाय  |  यह  तो  मुझे

 जाने का  ख्याल  करते  हैं  इस  को  जल्दी  ख़त्म  पता  नहीं  कि  ऐग्रीमेन्ट  के  geet  यह  चीज  हो

 करना  चाहते  हैं  ।  चूंकि  यह  बजट  SEU  सकती है  या  कि  हम  तीन  महीने  में  इस

 के  लिये  है  न  कि  तीन  या  महीने  के  काम  को  खत्म  लेकिन  हो  सके  तो  हमें

 इस  लिये  यह  ख्याल  हो  सकता  है  कि  कहीं यह  ऐसा  ज़रूर  करना  चाहिये
 ।

 रिफ्यूजी  के

 कौर  प्रो  जाने  वाला  तो  नहीं  है  ।  जहां  तक  इन्टरेस्ट  का  ख्याल  करते  हुए  को  श्रास्टेरिटी

 रिफ्यूजी  के  मैसेज  का  सवाल  है  अगर  आफ  टाइम  जरूर  कर  लेना  चाहिये  ।

 1L8ASR
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 इस  के  बाद  wa  में  रिफ्यूजी  के  दिल  की  at  नहीं  है
 ।

 में  बहुत  छोटी
 सी

 बात  कह

 बात  कहूंगा  ।  मेरा  ख्याल  है  कि  उस  को  भी  जहा हूं  कि  इस  को  कर  दिया  में  समझता

 हूं  कि  amt  की  नजर  के  सामने जो  गरीब
 श्राप  के  सामने  मुझे  रखना  चाहियें  क्योंकि

 मुमकिन है  fe  आप  के  सामने यह  मामला
 आदमी  रिफ्यूजीज  हैं  उन  की  हालत  क्या

 न  हो  ।  जैसे  श्राप  देखते  हैं  कि  हम  है  ।  वह  प्रा  कर  मुझ  से  कहते  हैं  कि  हम  क्या

 कम्पेन्सेशन की बात की  बात  करते  हें  भ्र  तौर
 करें  ।  में  कहता  हं  कि  जानो  मंत्री  के  पास  ॥

 पर  हम  कहते  हैं  कि  १०  परसेन्ट  हम  पांच  राज  मेंने  कहा  कि  चूंकि बिल  ब  है  इस  वास्ते

 परसेन्ट हम  देंगे  ।  बड़ा  जोर  लगा  कर  अराज  इस  को  न  Toa  |  भ्र ौर  वह  ५  घर

 हम २०  परसेन्ट पर  भराते  लेकिन  रिफ्यूजीज  चले  गये  |  वह  मेरे  पास  कराते  रहते  हैं  ।

 गरीब  झ्रादमी  उन  के  लिये  दो  पेसा  बड़ी के  लिये  एक  पैसा  भी  बड़ी  चीज़  है  ।  मुझे  यह

 ख्याल  आता  है  कि  यह  जो  डिपाजिस्ट्स हें  उन  चीज़  होती  है  ।  इसलिये  अगर  यह  नामुनासिब

 हो  तो  न  किया  लेकिन sare  are  इसे को  पड़े  हुए  सिविल  कोर्ट स  at  रेवेन्यू  कोर्ट a

 में  ६  साल  से  ऊपर  हो  गये  आठ  या  दस  मुनासिब  कौर  मुनासिब  यह  है  ही  मेरी

 साल  हो  गये  हों  तो  कोई  ताज्जुब  नहीं  है  ।  दानिश  तो  श्राप  इस  का  प्राचीन  कर  लें  ।

 जो  डिपाजिट हैं  भी  वह  गवर्नमेंट के  पास  हैं  |
 श्राप  को  उन  को  कुछ  न  कुछ  पेसा  देना ही

 इस  गवर्नमेंट  के  या  पाकिस्तान  गवर्नमेंट  के  |  गरीब  आदमियों  को  कुछ

 area मिल  सके  ॥ इसलिये  कोई  नहीं  कह  सकता  कि  जो  रुपया

 है  वह  वेसे  ही-पड़ा  ए  है  ।  तो  जिस  तरह  से

 स्टार  एफ०  ए०  का  मामला  उनको  रुपया
 में  इस  से  ज्यादा  नहीं  कहना  चाहता  ॥

 आखिर  में  में  प्राय  को  बधाई  देता  हं  कि  श्राप  ने
 देने की  बात  हुई  कौर  कहा  गया  कि  हम  व्याज

 यह  काम  किया  यह  है  कि  इस  को  जल्द

 जरूर  लेंगे
 |

 में  तो  यह  नहीं  कहता  हुं
 कि

 झप  से  जल्द  किया  जाय  ताकि  उन्हें  रिलीफ
 व्याज  न  लेकिन  १  परसेंट  लें  ।  मुझे  मालूम  मिल े|
 नहीं  कि  ऐयग्रीमेन्ट  के  भ्रमर  श्राप  ने  इस  बारे  में

 कुछ  किया  है  या  लेकिन  उन  का  जो  रुपया
 श्री  गिडवानी  :  में  इस  विधेयक

 उस  का  उन  को  व्याज  मिलेगा  या  नहीं  ?

 वेसे  तो  ड्राप  गवर्नमेंट  में  जितना  चाहेंगे

 का  स्वागत  करता  क्योंकि  इस  से  विस्थापित

 व्यक्तियों  को  कुछ  न  कुछ  सहायता  मिलेगी  ।
 ने  लेकिन  में  रिफ्यूजीज  की  कौर  से  कहता  माननीय  मंत्री  ने  यह  अआधदका  प्रकट  की  है  कि

 हूं  कि  नगर  श्राप  ने  रिफ्यूजी  से  ६  बरस  के  पाकिस्तान  समझौते  को  कार्यान्वित

 अन्दर  ३  परसेन्ट  भी  लिया  तो  जा  कर  १८
 यद्यपि  पहले  हमारा  अनुभव यह  रहा  है  कि

 परसेन्ट  हो  गया  ।  इस  को  छोड़  दिया
 पाकिस्तान  ने  कई  बार  कुछ  समझौते  कार्यान्वित

 रिफ्यूजी  की  तरफ़  नेकनियती  होने  के  ख्याल
 नहीं  किये  are  यदि  किये  तो  आंशिक  रूप

 से  दो  बड़ी  भारी  बात  होगी  ।  ड्राप  का
 से  ।  में  सदन  का  ध्यान  इस  बात  की  शोर

 स्तान का  एग्रीमेंट  हुमा  है  ।  नाप  कहेंगे  कि  हमें
 चाहता  हूं  कि  कभी  कभी  हमारी

 पाकिस्तान  गवर्नमेंट  को  देना  पड़ेगा  |  उन  का
 अपनी  सरकार  समझौतों  को  कार्यान्वित  करनें

 रुपया  इस्तेमाल  किया है  ।  लेकिन  क्या  श्राप ने
 में  बहुत  देर  लगा  देती  है  ।  में  उस  समझौते कीਂ

 रिफ्यूजी  का
 रुपया  इस्तेमाल नहीं  किया  है

 कौर  निर्देश  करता  हूं  जो  कि  १९४५० में  नीलक्रांता

 जो  कि
 उस

 के  पास  था
 ।

 तो  यह  कोई  ऐसी  व्यक्तियों  की  ना दा वान  चल  सम्पत्ति  के  सम्बन्ध
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 में  किया  गया  था  ।  में  जानता  हूं  कि  पाकिस्तान  स्थितियों  में  कोई  समझौता  नहीं  हो  सकता  तो

 से  एक  चेक  प्राप्त  gar  था  किन्तु  उस  का  धन  सरकार  को  एक  पक्षीय  कार्यवाही  करनी

 mal तक  बांटा  नहीं  गया  यद्यपि इसे  प्राप्त  बहुंत  से  विस्थापित  व्यक्ति

 हुए  दो  वर्ष  से  अधिक  समय  हो  चुका  है  ।  ऐसे  जो  afer  प्रतीक्षा  नहीं  कर  सके  ।

 उन्हें  शीघ्र  पुनर्वासित  करना  श्रत्यावश्यक  है  |

 एक  कौर  समझौते  के  सम्बन्ध  में  सदन  को

 विदित  है  कि  कोई  व्यक्ति  आ्रायकर  भुगतान  व्यक्तिगत  घरेलू  सम्पत्ति

 गड़े  कोषों  के  बारे  में  एक  समझौता  किया  गया  है प्रमाणपत्र  प्रस्तुत  किये  बिना  पाकिस्तान  से

 नहीं  जा  सकता  ।  हमारी  सरकार  ने  जो  प्रेस  किन्तु  लोग  वास्तव  में  यह  नहीं  जानते  कि

 नोट  जारी  किया है  उस  से  प्रकट  होता है  कि  इस  सम्बन्ध में  क्या  रादेश  जारी  किये  गये  हैं  ॥

 हमारी  सरकार  ने  इस  बात  पर  प्राय रह  किया  ऐसी  व्यवस्था  करनी  चाहिए  जिस  से  कि

 था  कि  प्रमाणपत्र  न  मांगे  जायं  ।  पाकिस्तान  ने  प्रत्येक  विस्थापित  व्यक्ति  ये  जान  सके  कि

 उस  समय  यह  बात  नहीं  मानी  थी  ।  में  नहीं  विस्तृत  निदेश  क्या  हें  ।  उन्हें  प्रार्थना  पत्र  देने

 जानता  कि  अब  उस  ने  यह  मान  लिया  है  या  के  लिए  सब सुविधाएं  देनी  चाहिएं केवल

 नहीं  ।  यदि  पाकिस्तान  न  तो  यहां  से  सरकारी  सूचनापत्र  में  या  समाचारपत्रों  में

 किसी  विस्थापित  के  लिए  वहां  जा  कर  कुछ  ले  प्रकाशित  कर  देने  से  लोगों  को  जानकारी  नहीं

 आना  कठिन  होगा  ।  जनर  तक  यह  मिल  क्योंकि  बहुत  से  लोग  निरक्षर

 प्रतिबन्ध  हटाया  नहीं  समझौते  का  हैं  और  देश  भर  में  दूर  दूर  तक  हुए  हैं  ।

 उद्देश्य  पूर  नहीं  होगा  ।  सरदार  हुक्म  सिह  ):

 तीसरी  बात  जिस  की  शोर  में  माननीय  में  wat  को  धोखा  नहीं  देना  चाहता  ।  इसी

 मंत्री का  ध्यान  दिलाना  चाहता  न्य  प्रकार  कारण  जो  कुछ  मेरे  मस्तिष्क  में  है  उसे  में

 की  चल  सम्पत्तियों  के  बारे  में  जिन  में  लाकरों  स्पष्ट  कह  देना  चाहता हुं  ।

 कें  निक्षेप  गहने  गेरनिष्क्रांत  संयुक्त  इस  विधेयक  के  खण्डों  के  सम्बन्ध  में  मुझे

 सेवायों  की  सम्पत्तियां  अदि  सम्मिलित  हैं  ।
 कुछ  नहीं  कहना  है

 ।
 कह  तो  हमारे  करार

 यद्यपि  वर्ष से  whan  समय  बीत  चुका  है  परिणामस्वरूप हुमा  है  ।  उस  में  हम  कहीं  पर

 इस  प्रकार की  सम्पत्ति के  बारे  में  कोई  समझौता  भी  रत्ती  भर  परिवर्तन  नहीं कर  सकते  ।

 नहीं  किया  गया  ।  हमारी  सरकार  तो
 मेरा  भ्र पना  विचार  यह  है  fe  हम  ने

 समझौता  करने  के  लिए  उत्सुक  परन्तु  जितने भी  करार  किये  हें  उन  सभी  में  हमें

 दूसरी  भ्रोर  से  कुछ  न  कुछ  डाल  दी  हानि  ही  उठानी  पड़ी  है  ।  पाकिस्तान ने  सदैव
 जाती है  ।  उन्हीं  बातों  को  स्वीकार  किया  है  अ्रथवा  केवल

 सम्पत्ति  के  बारे  में  प्रेस  नोट  में
 उतना ही  करने  के  लिये  स्वीकृति दी  है  जिस

 को  वेह  देश  के  हित  में  समझता  है  |
 कहा  गया  है  कि  नगरीय  तथा  कृषि  सम्पत्ति

 के  प्रश्न  पर  दोनों  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  ने
 meat  के

 समाचारपत्र
 में  में  ने  जब  यह

 विचार  किया  परन्तु  कोई  निर्णय  नहीं  समाचार  देखा  कि  नेहरू-लियाक़तਂ  समझौते

 किया  जा  सका  ।  श्राप  देखेंगे  कि  मुख्य  प्रकार  (१९५०)  के  भ्  १३००  मुसलमान

 की  सम्पत्तियों  के  बारे  जिन  का  मूल्य  सहारनपुर  में  बसने  के  लिये  ar  रहे  हैं  तो  मुझे

 करोड़ों  रुपये  तभी  तक  कोई
 निर्णय नहीं  इस  बात पर  सोचना  पड़ा  कि  क्या  वास्तव  में

 किया  गया  |  मेरे  विचार  में  यदि  aaa  tar  समझौता  gar  भी  था  ।  एक
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 हुक्म

 पटसन  करार  के  सम्बन्ध  में  मुझे  श्री  नियोगी  गया है  ?  sea  कारक  भी  हो  सकते हैं  किन्तु

 का  कथन  वास्तव  में  ग्रक्ष रदा  सत्य  जान  पड़ा  उन  का  निश्चय  नहीं  किया  जा  सकता  |  करार

 क्योंकि  पाकिस्तान  उस  समझौते  को  केवल  चल  सम्पत्ति  के  सम्बन्ध  में  किया  गया  है  |

 वहीं  तक  मानने को  तैयार था  जब  तक  कि
 कोई  भी  निर्णय  नहीं  किया  जा  सका  जेसा  कि

 उसे  कोयले का  पूरा  मासिक कोटा  मिलता  रहे
 |  स्वाभाविक भी  है  ।  उन्हों  ने  कहा  है  कि

 वास्तव  में  पाकिस्तान  के  हित  में  इतना  ही  था  काश मीर  की  समस्या  हल  होने  से  पुर्व  निष्क्रांत

 आर  इसलिये  वह  इस  बात  पर  तैयार  था  |  सम्पत्ति  के  सम्बन्ध  में  कुछ  भी  तय  नहीं  किया

 जा  सकता  है  साथ  ही  उन्हों  ने  यह  भी  कहा है
 तत्पश्चात्‌  भ्र पह ृत  स्त्रियों  के  विषय  में

 कि  इस  अमरीकी  सहायता  से  काश्मीर  की -
 बात  art  है  ।  पाकिस्तान  ने  जिन  अपहत  समस्या  सरल  हो  जायगी  ।  उन  का  कथन  है  कि
 स्त्रियों  को  हमें  लौटाया  है  वे  कैम्पों  की  ही  हैं  वे  सारी  सदस्यों  को  भ्रमण-शस्त्र  को  सहायता
 जहां  वे  पहले  से  ही  मौजूद  थीं  ae  ऐसे  व्यक्तियों

 से  हल  करना  चाहते  हें  ।  निष्क्रान्त

 से  बहुत  कम  संख्या  में  प्राप्त  हुई  हैं  जिन्हों  ने
 सम्पत्ति  की  समस्या  इस  प्रकार  हल  नहीं  की

 उन  का  अपहरण  किया  था  ।
 जा  सकती  ।  पाकिस्तान  से  कुछ  भी  राद

 इसी  ग्न्य  करारों  के  सम्बन्ध  में
 करना  व्यर्थ  है  ।  वहां  के  लोग  बड़े  चालाक
 a  &  इस  सारे  मामले  पर  फिर  से  विचार

 भी  ग्न्य  मित्रों  को  झाइवासन  दिला  सकता  हूं

 कि  पाकिस्तानियों  ने  जितने  भी  करार  किये
 करने  के  लिये  तैयार  वर  ही  जानता  है

 fe  ये  aa  चीजें  कब  तंक  चलेंगी  |
 उन  में  से  किसी  के  अनुसार  भी  कार्य  करने  की

 चिन्ता  नहीं  की  ।  करार  की  शर्तें  चाहे  कुछ  भी  अब  चल  सम्पत्ति  के  करार  की  कौर

 हों  किन्तु उस  को  कार्यान्वित करना  तथा  जिस  देखिये  ।  उस  में  कहा  यह  गया  है  कि  इस  को

 विचार  से  वे  कार्यान्वित  किये  जाते  यह  चीज  शी घ्रगामी  बनाने  के  लिये  सभी  कार्यवाहियां

 अधिक  आवश्यक  होती  है  ।  अन्य  करारों  की  जायेंगी  ।
 हम

 तो
 इस  के  भ्रनुसार उन  की

 की  भांति  ही  इस  की  भी  दशा  ऐसी  मुझे  सारी  सम्पत्ति  तथा  वस्तुएं  अथवा  उन  का  मूल्य
 अशंका है  ।  हमारी कुछ  सदिच्छायें  हें  लौटा  देंगे  किन्तु  क्या  वे  लोग  भी  ऐसा  करने  के

 नें  अपनी  aren  भी  प्रकट  कर  दी  है  ।  किन्तु  लिये  तैयार  हैं  ?  वे  ऐसा  नहीं  करेंगे  ।  में  इस

 मुझे  सन्देह  है  कि  इस  करार से  कोई  लाभ  कथन  की  पुष्टि  के  लिये  उदाहरण  भी  उद्धत
 निकल  सकेगा  |

 कर  सकता  हूं  ।  हैदराबाद  की  एक  राजकुमारी  के

 यह  करार  मूलतः  2EYo  में  किया  गया  घुड़दौड़  में  काम  वाले  घोड़े  तथा  बहादुरगढ़

 फ़ाम  के  मामलों  से  स्पष्ट  ज्ञात  हो  जाता  है  कि था  ।  PER  में  हमारे  प्रतिनिधि  पाकिस्तान

 गये  प्रौढ़  उन्हें  सन्तोष  था  कि  करार  हो  गया  है  |  वे  भ्र पने  वचनों  का  कितना  पालन  करते  हैं  ।

 किन्तु  जब  हम  ने  देखा  कि  विधान  उस  करार  फ़ार्म  वाले  मामले का  अभी  निर्णय जूरी  के

 का  एक  अंश  मात्र  है  और  जब  करार  पर  द्वारा  होना  लोहे है  ।  इसी  प्रकार एक  ख्याति

 विचार  किया  गया  तो  आर  भी  निराशा  प्राप्त  वकील  साहब  का  बहुत  बड़ा  पुस्तकालय

 हुई  ।  यह  हमारे  लिये  हानिकर ही  सिद्ध  पाकिस्तान में  छुट  गया  था  |  यद्यपि  वहां  के

 गवर्नर-जनरल द्वारा  उसे  वापस  लौटा हुआ  ।  इस  से
 तो  अच्छा  यही  होता कि  हमें

 भ्र पनी  शझ्रास्तियों तथा  दायित्वों  के  आंकड़े  देने की  अनुमति दे  दी  गई  थी  किन्तु  wea
 को

 मिल  जाते  |  क्या  कोई  कर-निर्धारण  किया  उन  से  कह  दिया  गया  fe  पुस्तकालय में  एक
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 भी  पुस्तक  नहीं  पडी  है  जिसे  वापस  किया  जा  पाकिस्तान  में  सारी  आस्तियों  को  बुरी  तरह

 सके  लूटा  गया  कौर  बहुतों  को  वहां  से  दूसरी  जगह

 इस  के  विपरीत  १९४२  में  एक  पाकिस्तानी  दिया  गया  मिंटगुमरी  के  डिप्टी

 पहाड़गंज  से  ५०,०००  रु०  जो  गड़े  हुए
 कमिश्नर  ने  ताला  तुड़वा  कर  तमाम

 खोद  कर  ले  गया  था  किन्तु  हमारे  यहां  के  सम्पत्ति  एकत्रित  की  ।  बाद  को  उस  का  क्या

 लोगों  के  पास  रसीद  होने  पर  भी  उन्हें  अपना  हुआ  यह  मुझे  पता  नहीं  चला  ।  पाकिस्तानियों

 माल  वापस  नहीं  मिलता है  ।  मत  इस  प्रकार  से  कह  दिया  गया था  कि  लूटी  हुई  सम्पत्ति  का

 के  करारों से  हम  को  कुछ  भी  लाभ  होने  का  १०  प्रतिशत  वहू  स्वयं  ले  लें  और  दोष  Lo

 नही ं।
 प्रतिशत  पाकिस्तान  के  विकास  के  लिये  जमा

 मेरे  किसी  मित्र  ने कल  कहा  था  कि  एक
 कर  दें  |  अ्रधिकांदा  सम्पत्ति  पाकिस्तान

 के  विकास  हेतु  सामान्य  समूहन  में  रख  दी
 लाख  रुपये  में  से  वह  कुछ  रुपया  हम  को  देंगे  ।

 गई  थी ।
 यदि  ५०  लाख  रुपये  अथवा  एक  करोड़  रुपये

 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  जिन  लोगों  ने
 में  से  वे  हम  को  एक  लाख  रुपया  भी  दे  देते  हैं

 तो  भी  हमें  उसी  से  सन्तोष  करना  चाहिये  ।  यह  करार किया  था  उन्हों  नें  कभी  यह  जानने

 की  चेष्टा  की  थी  कि  ऐसी  कोई  सम्पत्ति  है  भी
 इतने  से  हो  हमारे  शरणार्थियों  का  कुछ  तो

 भला  हो  ही  जायगा  ।  इस  विधायक  को
 या  नहीं  ?  कौर  क्या  कोई  ऐसी  व्यवस्था  की

 गई  थी  कि  यदि  चल  सम्पत्ति  a  शझ्रधिकांश
 पारित  हो  जाने  देना  चाहिये  ।  देखें  प्रो  क्या

 होता है  ?
 भाग  अ्रभिरक्षकों  के  पास  नहीं  है  तो  कया  हमें

 क्या  wa  भी  अधिकारी कुछ  मिल  सकेगा  ?

 जो  लोग  इस  करार  के  सम्बन्ध  में  वहां  यही  समझते  हैं  कि  इस  करार  के  द्वारा  हमें कुछ
 गये  थे  उनको  स्थिति  का  पूर्णतया  ज्ञान  नहीं  था  ।  मिला  है  ?  क्या  हम  ara  करें  कि  हमें  भी

 मेरे  माननीय  मित्र  मंत्री  महोदय  मुझे  क्षमा  करें
 कुछ  मिलेगा  ?

 किन्तु  मुझें  वास्तव  में  करार  की  शर्तों  को  पढ़  कर
 इस  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  भीਂ

 दुःख  हुमा  ।  यह  तो  उस  चल  सम्पत्ति  के
 कह  दिया  गया  है  ।  माननीय  मंत्री  ने  इस  करार

 विषय  में  निर्देश  करता  है  जो  मित्रों
 के  विषय  में  कुछ  कहा  था  ।  इस  करार  के

 ग्रीवा  सम्बन्धियों  के  पास  रह  गई  है  ।  इस
 अनुसार  ही  हम  विधान  बना  रहे  हैं

 प्रकार  क्या  हमारे  देश  वालों  को  कुछ  भी
 इस  से  करार  को  अलग  नहीं  किया  जा  सकता  |

 सम्पत्ति  मिल  सकेगी  क्योंकि  उन  के  कोई  भी
 अन्य  उपबन्धों  के  लिये  विधान  बनाने  की

 मित्र  सधवा  सम्बन्धी  वहां  नहीं  होंगे  ।  कहा  यह
 अ्रावश्यकता नहीं  है  ।

 जाता  है  कि  यदि  ofa  पाकिस्तान  से
 यह  कहा  गया  है  कि  पाकिस्तान  सरकार

 आने  वाले  किसी  भी  भारतीय  का  वहां  कोई
 भी  इसी  प्रकार की  व्यवस्था कर  रही  है  ।

 सम्बन्धी  जिस  के  पास  उस  ने  कुछ  सम्पत्ति

 छोड़ी  तो  .  वह  सम्पत्ति  उसे  मिल  सकती  क्या  सरकार  इस  बात  से  सन्तुष्ट  हो  गई

 है  ।  नया  हम  वास्तव  में  ऐसा  समझते  हैं  ?  है  कि  पाकिस्तान  ने  acd  अभिरक्षकों  को

 में  तो  कहूंगा  कि  ऐसा  करार  कर  के  हमारे  निदेश जारी  कर  दिये  हैं
 ?

 साथ
 विश्वासघात

 किया  गया  है  |
 श्री  10.0  पी०  जन

 :
 हां

 |

 के  पास  जो तत्परुचात्‌  अभिरक्षकों  सरदार  हुक्म  सिंह  क्या  उन  को  अपनी

 सम्पत्ति  है  उस  का  उल्लेख  किया  गया  है  |  उन  आस्तियों  के  विषय  में  ज्ञात  है  जो
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 किरदार  हुक्म

 रक्षकों  के  पास  हैं
 ?

 हमारे  देवा
 की

 तुलना  में  का  निमंत्रण  भ  तो  भोजन  करने  के  च्

 उन
 की  आस्तियों का  प्रतिशत कया  है  ?

 क्या
 उसको  सच्चा  मानना  चाहिये

 ।  तरह

 माननीय  मंत्रो  यह  बतायेंगे  कि  उन्हों  ने  हमारे  से  खास  कर  के  पाकिस्तान  के  साथ  जब  प्रापर्टी

 इस  सुझाव  को  स्वीकार  कर  लिया  है
 कि  समझौता  होता  है  तो

 आप
 को

 बधाई  देने
 में

 निष्क्रान्तों  नकद  अथवा  सोना-चांदी
 बहुत  जल्दी  नहीं  करनी  चाहिये

 ।
 में

 समझता
 हूं

 के  ग्रन्थ  देशों  में  लाने-ले  जाने  पर  कोई  प्रतिबन्ध  कि  जिस  प्रकार  से  राज  तक  पाकिस्तान  का

 नहीं  होना  चाहिये
 ।

 मेरा  निष्कर्ष  भले  ही  गलत
 और  हमारा  व्यवहार  चल  रहा  है  उसको

 हो  किन्तु  क्या  इन  शब्दों  का  वही  पथ  है  जो
 देखने  के  भी  हमारी  सरकार  आशा

 होना  चाहिये  ।  अभी  यह  सुझाव  ही  है  करती  रहती  है  कौर  उसको  निराशा  होती

 किन्तु  क्या  पाकिस्तान  ने  हमारे  सुझाव  को
 है  |  हमारे  wat  मंत्री  बड़े  साक्षेपी  बड़े

 कर  लिया  है  या  स्वीकार  का दास हैं  ।  उनकी  सावधानता  के  बावजूद

 कर  दिया  है  अथवा  अभी  कोई  उत्तर
 भी  हमने  देखा

 कि
 दो  at  पहले  उन्होंने

 ९

 नहीं  दिया  हमें  यह  तो  जानना
 करोड़  रुपया  बजट  में  रखा

 ।  दूसरे  साल

 ही  चाहिये  कि  पाकिस्तान  ने  इस  को
 उस  को  १८  करोड़  रखा

 ।  वह  मिला

 स्वीकार  किया है
 अथवा  नहीं  ॥  तो  axa  तीसरी  साल  उन्होंने  फिर  €  करोड़

 इस  करार  FT  केवल  एक  परि

 रखा  है  ।  हमारी  भ्राता  अनन्त  पाकिस्तान

 की  तरफ  से  हमारी
 का

 कभी  भी  प्रीत
 होगा  कौर  वह  यह  हम  पाकिस्तान

 नहीं  यह  हम  देखते  हैं  ।  इसी  के  कारण
 को  कुछ  लाख  रुपया  श्र  देंगे  कौर वह

 मजे  उडॉयिंगा  |  इस  के
 अतिरिक्त  कुछ

 पाकिस्तान  की  और  हमारी  मंत्री  इस  प्रकार

 से
 चल

 रही  है
 ।  श्राज

 तक  में  समझता
 था

 होने  का  नहीं  ।  में  साननीय  मंत्री  को

 यह  जतला  चाहता हूं  कि  यहां से

 fe  हमारे  प्रधान  मंत्री  की  बड़ी

 अनन्त  थी  वह  कहा  करते  ग्रेट
 11.0  be कुछ  आस्तियां  भेजने  पूर्व  प्रिया

 नेबरली  स्टेट  पाकिस्तान  वह  पड़ोसी
 किसी  ऐसे  कार्य  कों  करने  से  ga  कि

 पाकिस्तानਂ  का  महान  राष्ट्र  हमारे
 निष्क्रान्त  समूहन  में

 हृदय  में  राज
 भी  उन

 के  लिये  बहुत  प्रेम
 कमी  यह  देख  लें  कि  दूसरी  ax  से  भी

 करार  कार्यात्वित  किया  जा  रहा  है  होते  हुये  कार मीर  का
 विचार  करते  हुये  हमारे

 प्रधान  मंत्री  कहते  हैं  कि  बदली  हुई  परिस्थिति
 अथवा

 नहीं
 ।  इस

 से
 अधिक

 में
 कौर

 कर

 ही  क्या  सकता  हूं  ।  बदले  हुये  संदर्भ  परिवर्तित  संदर्भ

 हम  को  काइमीर के बारे में के  बारे  में  दूसरी  तरह  विचार
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 करना  चाहिये  |

 हम  देख  रहे  हूँ
 कि  पाकी

 उपाध्यक्ष  इस  विधेयक  के  विषय  में
 में  किस  तरह  की  बातें  चल  रही  पाकिस्तान

 मेरे  सम्माननीय  मित्रों
 न ेपाकिस्तान  की

 अ्रमेरिकन  एड  लेकर  शायद  हिन्दुस्तान  के  ऊपर

 सरकार  को  ्र  हिन्दुस्तान  की  सरकार  को
 आक्रमण  करे

 ।
 प्रधान  मंत्री  ऐसा  नहीं

 बधाई दी  है  ।  मुझे  बताया नहीं  गया  कि  बधाई
 वह  कहते  हैं  कि  दुनिया  में  बड़ी  क्रांति

 देने  का
 समय

 पाया  है  या
 में  अभी  इतना  अ्रद्यान्ति  इसलिये  ag  नाराज  हैं  |  लेकिन

 ही  कहूंगा  कि  बधाई  देने  में  बहुत  जल्दबाजी  में  समझता  हुं  किਂ  शायद  लड़ाई  होगी
 ।  तो  उसी

 नहीं  करनी  चाहिये ।  हमारे  मराठी  में  एक
 के

 साथ  एक  हज़ार
 से

 ज्यादा  पाकिस्तान  के

 कहावत  है  कि  कुत्ते  are  के  यहां  भोजन  लोग  सहारनपुर में  झा  रहे  हें  कि  जो  सन्‌  १९४७
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 में  यहां से  गये
 थे  ।  इस  सम्बन्ध में  में  पूछता  बताई  हैं  वह  एक  ब्राइट  पेपर

 हमको

 दी  जातीं  तो  अच्छा  था  ।  लेकिन  माननीय हूं  कि  वहां  से  यहां  भराने  वाले  लोगों  में  से

 कितने  लोग  अपन  करांची  कितने  मंत्री  महोदय  ने  मेरे  उस  आक्षेप  को  भी  निकाल

 लाहौर  में  भेजे  ।  क्योंकि  भाषण  में  भी  उन्होंने  कुछ

 सात  नहीं  कहा  कि  यह  समझौता  क्या  ऐसग्रीमेंट
 एक  माननीय  सदस्य

 क्या  है  ।  खास  कर  के  हमार  माननीय  मित्र

 सरदार  हुक्म  सिंह  जी  ने  यह  बताया कि  हम
 श्री  alo  जो०  देशपांडे  सात  हजार  को  पता  नहीं  कि  हमको  पाकिस्तान  से  कितना

 मेँ  समझता  हूं  कि  यह  बहुत  बुरी  बात
 पैसा  मिलेगा ate  पाकिस्तान को  यहां  से  कितना

 जै  ।  ये  हिन्दुस्तान के  राष्ट्रीय  हैं  या  पैसा  जायेगा  यह  बात  जब  तक  हमको  मालूम

 मुझे  पता  नहीं  ।  शायद  पाकिस्तान  की
 नहीं  होती  तब  तक  गिडवानी  साहब  जेसा

 उन  को  मिली  होगी  ।
 समझते  हैं  उस  तरह  की  राशा  के  लिये  भी

 में  तो  कहूंगा  कि  यह  सात  हजार  की  फौज
 कई  स्थान  नहीं  ।  वहां  से  आने  वाला

 हिन्दुस्तान  पर  न्र क्रमण  करने  को  रही  पेसा  AIST  हो  तो  यह  भी  नहीं  होना  चाहिये

 है  ।  यह  में  कहना नहीं  लेकिन  क्योंकि हमारे  लोगों  पैसा  वहां  ज्यादा

 भय  के  कारण  मझ  ऐसा  कहना  पड़ता  है  |  था  ।  फिर  इनकम  टेक्स  वगेरह  का  भी  हम

 हमारी  भारत  सरकार  की  जो  नीति  चल  को  पता  नहीं  और  यह  भी  नहीं  होना  चाहिये

 रही  है  उसको  देखने  के  पश्चात  यह  बातें  कि  इस  वजह  से  उनका  पैसा  कम  किया

 कहना  पड़ती  हैं  ।  इसलिये  में  गवर्नमेंट  को  जाये  ।  यहां  का  पैसा  ज्यादा-चला  जायगा

 बधाई  नहीं  दे  जिस  तरह  से  कि  औरों  तो  जो  फंड  रिफ्यूजी  के  लिये  यहां  है  वह
 ने  इस  विधेयक  के  लिये  बधाई  दी  है  ।

 कम  हो  जायेगा  यह  हुआ  तो  में  समझता

 हूं  कि  इवेक्युईज  को  जो  अदा  ट  गई

 यह  जो  विधेयक  हमारे  सामने  साया
 थी  इस  इंटेसिव  कम्पनसेद्यन के  बारे  F,

 इस  के  सम्बन्ध  में  उपाध्यक्ष
 अराग  आने  वाले  मुआवजे  के  बारे  तो  उसका

 श्राप  के  सामने  बड़ी  नम्रता  के  ary  निवेदन
 भी  ख़तरा  पेदा  हो  सकता है  ।  इसलिये  यह

 करता  हूं  कि  हमारे  एक  मंत्री  के  पीछे  दूसरे  हमारे  रिफ्यूजी  शरणार्थियों  को  वरदान
 मंत्री  इस  सदन  के  सामने  विधेयक  लाते

 न  होते हुये  एक  श्राप हो सकता हो  सकता  इस

 हैं  झर  उसका  संशोधन  करना  चाहते

 तो  वह  इस  तरह  हमारे  माननीय  हाउस

 कारण
 में

 समझता  हू ंकि  यह  विधेयक  हम

 तब  तक  स्वीकृत  नहीं  कर  सकते
 |

 को  सरप्राइज  से  लेते  qe

 सदन  को  श्राइचये  डाल  देते  जैसे कि  यह  तो  ठीक  है  कि  श्राप  का  कौर  oF

 हम  परीक्षा  देनें  के  लिये  एग्जामिनेशन  हाल  किताब  का  समझौता  हो  गया  श्राप ने

 में  जाते  थे  तो  फिर  देखते  थे  कि  पेपर  में  क्या  हमारे  हाथ  बांध  दिये  ।  हमारे  हाथ  बांधने

 ना  जाता  गाज  कौन  सी  टामी  की  श्यो रम  के  बाद  फ़िर  med  इस  को  अ्रर्डिनेन्स  के

 प्रा गई  या  ऐसी  छीज  झरा  गई  जो  तक  जरिये  बरताव  में  भी  लाना  शरू  कर  दिया

 पढ़ी  नहीं
 थी

 ।
 तो

 इस  तरह  यह  शझाक्षेप  में  अब  का  बहुमत  आपको इस  को

 माननीय  मंत्रियों  के  लिये  करना  चाहता  हूं  ।  स्वीकार  करा  लेकिन  हमको  इन  कारणों

 में  माननीय  मंत्री  को  एक  बात  कौर  कहना  से  यह  स्वीकार  नहीं  हो  सकता  ।  हम  Hae

 चाहता  था  कि  आज  जो  ब्याख्यान  में  बातें  राष्ट्रीय  मामलों  में  कुछ  ज्यादा  विरोध  भी
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 नहीं  कर  लेकिन  यह  हमारे  दिल  की  माहवार  इतना  भेज  इस  प्रकार

 जो  बात  है  वह  हम  जरूर  कह  सकते  हैं  ।  के  बहुत  से  बन्धन  लगाये  इस  बिल  में  इस

 इसलिये  हमारा  कहना है
 कि  यह  हो  प्रकार  का  कोई  बन्धन  न  होने  के  कारण  यह

 सकता  है  कि  इस  विधेयक  के  द्वारा  हिन्दुस्तान  कानून  एक  ख़तरनाक  कौर  नुक़सानदेह  चीज़

 को  और  गरीब  शरणार्थियों  का  फायदा  देश  के  लिये  साबित  हो  सकता  है  ।

 होने  की  बजाय  उनका  नुकसान  होगा  ।  इस  ज्यादा  इस  विषय  पर  में  बोलना  नहीं  चाहता

 के  बारे  में  हमको  पहले  मिनिस्टर  साहब  की  हूं  लेकिन  इस  सदन  के  समने  मेरे  हृदय  में

 तरफ  से  फिगर्स  मिलने  चाहिये  ।  जो  इसके  विरुद्ध  एक  शिकयत  है  वह  रखना

 आगे  चल  कर  डिसप्लेस्ड  परसन  की  चाहता  हूं  ।  मालूम  होता  है  कि
 पाकिस्तान

 से  हमारा  जो  व्यवहार  हो  रहा  है  उस  बर्ताव इवैक्यई  की  जो  यहां  पर  व्याख्या  दी
 गई  है

 इस  से  भी  मेरे  दिल  में  बड़ा  डर  पैदा  हो  रहा  में  पाकिस्तान  से  हमारे  सम्बन्ध  मैत्रीपूर्ण

 है  |  हूं  और  एक  समझौते  से  काम  चल  रहा  है

 यह  दुनिया  को  बताने  के  लिये  कहीं  छोटी  २
 १९४७  के  बाद  जो  कोई  यहां  से  चला  बातों  में  हम  शायद  कोई  ऐसी  चीज़  न  कर

 गया  होगा  उसके  आपने  रिफ्यूजी  ठहराया
 जैसा  कि  सरदार  हुक्म  सिह  ने  बताया

 है  ।  हमने  जो  निष्क्रान्त  सम्पत्ति  अ्रघिनियम
 कि  इस  ara  में  कि  वहां  पाकिस्तान  से  सोना

 का
 पुन  स्थापन  पास  किया  उसमें  इच्छा  और  पैसा  लाने  यहां  से  करोड़ों  रुपये

 निष्क्रांत  के  बारे  में  बहुत  से  बंधन  लगाये
 भेजने  की  इजाज़त  wo  इस  एग्रीमेंट  की

 थे  और  दो  साल  के  इन्दर  जो  कोई  इममूवेबल

 का  कारोबार
 रोशनी  में  दे  यह  कौर  श्रीलंका

 प्रापर टो  सम्पत्ति  )  में  मंत्री  महोदय  के  सामने  प्रगट  करना
 होता  है  उसके  बारे  में  भी  हमने  बन्धन  लगाया

 हुं  श्र  में  चाहता  था  कि
 कोर्ट  को  भी  पावर  थी  कौर  उसके  अन्दर

 मंत्री  महोदय  हमारे  सामने  सारे  फिगर्स  कौर
 कस्टोडियन  को  भी  हमने  पावर  दी  थी  ।

 आंकड़े  रखते  |  खर  यह  बिल  तो  wa  पास
 ma  जिसकी  मूवेबल  प्रापर्टी  सम्पत्ति )  ही  हो  रहा  में  तराशा  करता  हं  कि  हमारी
 है  शर  जो  यहां  से  चला  जाता  है  उसको

 सरकार  के  पाकिस्तान  के  साथ  जितने  भी
 डम  इवैकुयी  डिक्लेयर  करते  उसका  पचास

 एग्रीमेंट्स  हुये  हें  वह  सदन  के  सामने  रखे  जायेंगे

 हजार  रुपया  कोर्ट  में  डिपाज़िट  तो  वह  और  सदन  की  उन  पर  विचार  करने  का  अवसर
 प्राज  ग्राम  उठ  कर  पाकिस्तान  में  चला  =.

 मिलेगा  |  मेरी  समझ  मंत्री  महोदय  क

 जाता  है
 तो

 उसका  आपको  इस  कानून  पास  फिरसे  ज़रूर  as  होंगे  कि  उधर  कोट ेस
 की  रू  से  भेजना  उस  पैसे को  यहां  में  कितना  रुपया  जमा  आप  पता  लगा

 भारत  में  रोक  रखने  के  लिये  हमारे  पास  सकते  हें  भ्रपने  देश  के  डिपाजिट  से
 कोई  साधन  नहीं  दूसरी  तरफ

 काबला  करके  देख  सकते  हैं  कि  वहां
 पाकिस्तान  में  हमारा  कुछ  है  बहुत  की  फिगर  कम  है  तो  ड्राप  को  पैसा  भेजना
 थोड़े  इने  गिनें  लोग  इस  कारण  उधर

 है  या  नहीं  कौर  सब  से  बड़ी  बात  हमारी
 है श्राने वालों को कोई बहुत वालों  को  कोई  बहुत  फायदा हो  कार  को  यह  भी  देखनी  है  कि  इस  एग्रीमेंट

 नहीं  सकता  हां  इधर  से  जानें  वाले  लाखों  के  फलस्वरूप  पाकिस्तान  की  तरफ  से  नासा

 करोड़ों  रुपये  लेकर  जा  सकते  हें  ।  इसके  जाता  है  या  झाया है  या  यह  सब

 यह  भी  बन्धन  लगाया  था  कि  हम  देखने  के  बजाय  हमारे  मंत्री  लोग  कहें
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 कि  हम  तो  सात्विक  हम  बड़े  रखी  गई  है  ।  इसके  झ्र लावा इसकी  ग्रोवर नी
 लगता

 के  पुजारी  पाकिस्तान  कुछ  fad Fi  भी  कई  परिसीमायें  हैं  ।

 हम  तो  जो  उचित  योग्य  है  उसे  अवश्य
 हमें  मालम  है  कि  सिन्धी  भारत  में  बड़े

 करेंगे  wie  किसी  की  नहीं  इस  तरह
 धनी  लोग  माने  जाते  थे  |  उनका  करोड़ों

 से  एक  गुस्से  में  जाकर  ऐसी  बात  कह  कर
 रुपया  जमीन  के  अन्दर  दबा  हुआ है  ।  क्या

 हिन्दुप्नों  का  नुकसान  कौर  रहती  न
 हम  उसे  प्राप्त  कर  सकेंगे  ?  हम  उसे  प्राप्त

 वस  इतनी  ही  मेरी  साप  से  प्रार्थना  है  ।
 नहीं  कर  सकेंगे  ।  हम  उन  डिपोजिटों  waar

 श्री  qo  एम०  त्रिवेदी (  चित्त  )  सिक्युरिटियों  को  भी  नहीं  कर  सकेंगे

 सदनमें  जितने  भी  भाषण  हुये  उन  से  ऐसा  जिनका  कि  इस  विधेयक  में  उल्लेख

 बात से  सभी प्रतीत  होता  है  कि  इस  गया  है  ।  दूसरे  पक्ष  के  रवैये  को  देखते  हुये

 सहमत  टं  कि  पाकिस्तान  पर  भरोसा  नहीं  किया  माननीय  मंत्री  को  चाहिये  था  कि  वह  एक

 जा  सकता  है  ।  जब  स्थिति  यह  है  तो  हमें  श्वेतपत्र  जारी  करके  हमारे

 यह  बात  स्पष्ट  कर  देनी  चाहिये  कि  हमें  सामने  सारे  तथ्य  रखते  |  उन्हें तब  तक  प्रतीक्षा

 उन  पर  भरोसा  नहीं  है  ।  दो  पक्षों  में  से  एक  करनी  चाहिये  थो  जब  तक  कि  वह  वहां  भी

 पक्ष  जब  किसी  करार  की  आदत  को  पुरा  नहीं  कानून पास  न  करते  ।

 करता  तो  वह  कर।र  हीं  क्या  हानि  ?
 श्री  ए०  पी०  जेन  :  उन्होंने एक

 एकपक्षीय  करार  कोई  करार  थोड़े  ही  होता
 देश  जारी  किया  है  हमारे  पास  इसकी

 हमें  मालूम  है  कि  अपहृत  व्यक्ति  प्राप्ति
 एक  प्रति है  ।

 निष् क्रांति  सम्पत्ति  श्रधितियम

 तथा  पाकिस्तान  के  साथ  हुये  व्यापारिक  करारों  इस  विधेयक  के  उद्देश्यों  तथा  कारणों

 की  क्या  हालत  हुई  ।  उस  से  हमारी  are  में  कहा  गया  है  कि  पाकिस्तान  सरकार  ने

 खुल  जानी  चाहियें  थी  तथा  हमें  इस  बात  भी  निष् क्रान्ति  निक्षेप  REY

 पर  ध्यान  देना  चाहिये  था  कि  क्या  हम  एसे  जारी  करके  दोनों  देशों  के  बीच  हुये  करार

 राष्ट्र  पर  भरोसा  कर  सकते  जो  कि  शिष्टाचार  को  क्रियान्वित  करने  के  सम्बन्ध  में  कार्यवाही

 के  नियमों  अथवा  एक  सभ्य  देश  के  नियमों  की  है  |

 का  भी  पालन  नहीं  कर  सकता  है  ।  इत

 श्री  राघवाचारी  )  खतरा
 बातों  को  श्यान  में  रखते  हुये  इस  तरह  का

 तो  इस  बात  का  है  कि  अध्यादेश  जारी  करने
 कानून  बनाने  का  फायदा  ही  क्या  है  ?  यदि

 के  बाद  वह  विधान  पास  न  करें  ।
 हम  झ्र पनी  शर्तें  मनवाने  में  शक्तिशाली  होते

 तो  हम  ने  इसकी  परिभाषा  के  भ्रन्तगंत  वह  श्री  qo  एस०  त्रिवेदी  :  उन्हें  पहले
 सारा  धन  तथा  सारी  सम्पत्ति  लोई  होती

 वह  अधिनियम  पास  करने  फिर

 जो  कि  दबा  के  रखी  गई  अथवा जो  बैंकों
 इसे  इस  सदन  के  समक्ष  रखिये  ।

 के  पास  है  अथवा  जो  अधिकारियों  के  पास

 पड़ी  हुई  है  ।  निष्क्रांति  सम्पत्ति  अधिनियम  पाकिस्तान  के  साथ  हमारे  सम्बन्ध

 पेचीदा  होते  जा  रहे  हें  ।  उनमें  भ्र भी केवल  अचल  सम्पत्ति  पर  लागू  होता  यह

 खिंचाव होता  जा  रहा  है  ।  हमें इस  बात  की कभी  भी  चल  सम्पत्ति  पर  लागू  नहीं
 किया

 गया  था  ।  यहां  इस  विधेयक  में  हम  देखते  जोर  ध्यान  देना  चाहिये  कि  कहीं  इस  तरह  का

 हैं  कि  चल  सम्पत्ति  की  परिभाषा  सीमित  विधान  हमें  उन  निक्षेपों से  वंचित  न  करे
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 यू०  एम०

 जो  कि  गरोब  शरणार्थियों  को  दिये  जा  सकते  में  जगह  नहीं  होनी  चाहिये  ।  यह  तो  में  मानता

 शरणार्थियों  ने  स्वराज्य  प्राप्ति  के  लिये  हूं  कि  हमको  ठीक  रहना  लेकिन

 बलिदान  दिया  है  ।  हमें  उन्हें  alae  से  अधिक  इसके  साथ  साथ  हम  में  इतनी  ताकत  होनी

 सुविधायें  देने  का  प्रमत्त  करना  चाहिये  |  चाहिये  कि  जिससे  भी  हम  को  सरोकार

 हमें  इस  बात  की  ग्रोवर  ध्यान  देना  चाहिये  fH
 उस  को  हम  ठीक  रास्ते  पर  ला  सकें  ।

 कहीं  कोई  धन  यहां  से  पाकिस्तान  न  चला  मेंने  एक  बार  पहले  भी  कहा  था  कि  जब

 जाये  |  कार  कहती  है  कि  पाकिस्तान  हमारी  बात

 नहीं  न  तो  कम  से  काम
 बाबू  रामनारायण सिह

 पश्चिम  उपाध्यक्ष  जो  विधेयक
 कार  में  इतनी  अक्ल  होनी  चाहिये  कि  हम

 को  किस  से  शर्त  शरायत  करना  चाहिये  |
 अभी  संसद  में  विचारार्थ  है  उस  के  सम्बन्ध

 में  अगर  निस्तार  पुर्वक  कहा  जाय  तो  बहुत
 सो  दात  शरायत  करने  में  युधिष्ठिर

 हम  जितनी  भी  शतं  शरायत  होंगी  सब
 कुछ  कहा  जा  सकता  है  ।  लेकिन  wat  arg

 जानते  हूं  कि  बहुत  समय  नहीं  है  ।
 का  पालन  वह  करे  या  कौर

 यहां  जाकर  जवाब  देना  कि  FAT  हम  यह
 वश  जिसे  समय  से  पाकिस्तान  की  afte

 मेरी  समझ  में  नहीं  रखता  ।  सभापति
 हुई  इस  सरकार  में  शर  पाकिस्तान

 उदारता  कौर  माता  में  ज्यादा  फक  नहीं
 कार  में  न  जाने  कितने  एग्रीमेंट  हुए  ।  उनका

 कोई  हिसाब  नहीं  है  ।  भ्र ौर  जब  जब  यहां
 पड़ता  है  ।  उदारता  तो  यह  बहुत  खुशी

 को  बात  लेकिन  दुनिया  में  रहने  के  लिये
 कोई  बात  जाती है  तो  हमारी  सरकार

 के  मंत्री  कौर  लोग  बार  बार  यही
 कुछ  भी  होनी  चाहिये  ।  मेरे  कहने

 का  मतलब  यह  है  कि  वह  लोग  ठीक
 कहते  जहां  तक  मुझे  याद  पहले  गोपाल

 स्वामी  श्रृंगार  भी  कहा  करते  कौर
 ईमानदारी से  काम  कर  शरायत  के

 यह  हमारे  लिये  आनन्द  तर  गौरव
 श्री  यह  लोग  भी  कहते  हैं  कि  क्या  करें

 पाकिस्तान  सरकार  हमारी  बात  नहीं  मानती  |
 की  बात  है  ।  लेकिन  यह  भी  निश्चय  होना

 तै  चाहिये  कि  जो  शत  शरायत  हों  दूसरों  से  भी
 सभापति  यह  भी  कहा  जाता

 कि  जैसे  वह  करते  हें  वेसे  हो  हम  भो
 उनको  पुरा  करवायें  ।  यह  ताकत  न

 हो  तो  कम  से  कम  इतना  तो  होना  चाहिये
 सोधी  बात  तो  यह  है  कि  यह  ठीक है  कि  हमें

 कि  उनसे  भ्र ौर  कोई  एग्रीमेंट  न  कौर
 हर  सुरत  से  कोशिश  करनी  चाहिये  कि  जिस

 कोई  शर्ते  शरायत  न  उनका  साथ  छोड़
 किसी  व्यक्ति  से  या  समाज  राष्ट्र  हम

 ड्राप  सुन  रहे  हैं  कि  पाकिस्तान  का  क्या
 कुछ  शर्ते  शरायत  उसके  मुताबिक  हमको

 चलता  चहिये  |  इसमें  कोई  शक  या  शुबह
 हाल  है  ।  तभी  कल  ही  प्रदान  हनना  था  कि

 जिसके  उत्तर  में  बताया  गया  कि  पाकिस्तान
 नहीं  होना  चाहिये ।  न  किसी  को  सन्देह  करने

 की  जगह ही  है  ।  लेकिन इसके  साथ  साथ
 की  पुलिस  हमारे  दो  शझ्रादमियों  को  पकड़

 कर ले  गई  |  इधर  सुलह  भी  हो  कौर  उधर
 इतना  ख्याल  भी  होना  चाहिये  कि  दूसरे

 से  भी  हम  उसी  शरत  शरायत  के  मुताबिक
 यह  सब  बाते  होती  यह  तो  दिमाग  में

 नहीं  जाता  ।
 काम करा  सकें  ।  केवल  यह  कह  देना  कि  हम

 को  ही  ठीक  रहना  ठीक  नहीं  है  ।  में  तो  इतना  ही  कहूंगा  कि  इस  तरह

 सभापति  ऐसे  लोगों  के  लिये  समाज  के  इस  तरह  के  विधेयक  बाप  न
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 att  न  इसको  पास  करें  ।  इसको  में  समझता  हूं  कि  इस  विधेयकਂ  हारा

 ठीक  बना  कर  लाइये  कौर
 जो

 में  कह  रहा
 दोनों  सरकारों  के  बीच  बहुत  सी  चल  सम्पत्ति

 हूं  उसका  ध्यान  रखिये  |  नगर  इतना  हिसाब  का  तत्काल  ही  समन्वय  किया  जा  सकता  है  |

 न  करेंगे  तो  में  जैसे  कि  लोग  कहते  हमें  मालूम  है  कि  बहुत  से  मामलों  में  पैसा

 हैं  कि  पाकिस्तान  सरकार  इसके  अनसार १
 अभी  बीमा  कम्पनियों

 नहीं  चलेगी  ।  में  कहूंगा  कि  सरकार  को  इससे  शादी  के  पास  पड़ा है  ।  बेचारे  शरणार्थियों

 बाज  आता  यह  कभी  न  होना  को  यदि  यह  पैसा  मिल  जाय तो  उन्हें  बड़ी

 चाहिये  कि  जो  एग्रीमेंट  हो  उसको  हम  तो  सुविधा  मिलेंगी  ।  मेरी  दृष्टि  में  कई  ऐसे  मामले

 पूरा  करते  जायें  लेकिन  उधर  से  इसके  बारे  जहां  कि  गरीब  शरणार्थी  अपनी  तरुण

 लड़कियों  कप  विवाह  नहीं  कर  संकते
 में  कुछ  न  हो  ।  यह  बात  जनता  के  हित  में  नहीं

 है  ।  इसलिये  में  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  हें  क्योंकि  उनका  पैसा  इरादी  इस  रहें  से  बन्द

 पड़ा  है  ।  इस  विधेयक  के  पास  होनें  से  इस
 हमें  मंत्री  महोदय  से  कहता हूं  कि  वह  ऐसा

 बिल  न  पेश  करें  क्योंकि  यह  श्राप  के  ताकत  तरह  के  बहुत  से  लोगों  का  कष्ट  दूर  होगा  ।

 के  बाहर की  बात है  ।  नाप  की  ताकत यदि  हमें  प्रसन्नता  है  किं  यह  विधेयक  यहां

 बढ़  गई  हो  दूसरी  बात  है  ।  हालों  कि  प्रस्तुत  किया  गया  है  ;  परन्तु  इसके  साथ

 आपकी  ताकत  बढ़  HA  सकती  उस  ने  तो  ही  में  सरकार  से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह

 नई  ताकत  पेदा  कर  ली  भ्रमरी का  से  सुलह  पूर्वी  पाकिस्तान  के  मामले  को  भी  ध्यान  में

 कर  लिया  है  अगर  ग्रुप  में  इतनी  ताकत  हो
 रखे  ।  वहां  भी  इस  तरह  के  बहुत  से  मामले

 कि  शतं  शरायत  को  पूरा  करा  सकें  तो  इन  दादों  के  साथ  में  इस  विधेयक  का

 कराइये  ।  समर्थन  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जवान  में  ताकत  श्री  Uo  पी०  जन  :  ग्राजश्रपराह्न  को

 इस  विधेयक  से  सम्बन्धित  वाद  विवाद  ने
 नहीं  बूढ़े  में  है

 ।

 जो  वस्तुत  रूप  धारण  उस  पर  मुझे

 बाबू  रामनारायण सिंह  :  अगर  यह  कोई  नहीं  हुक्मा--गो  कि  वह

 ताकत  हो  तो  खुशी  की  बात  लेकिन  वह  असंगत  ही  था  |  भारत  तथा  पाकिस्तान  के

 देखने  में  नहीं  कराती  ।  में  इस  विधेयक  का  श्रापसी  सम्बन्धों  की  चर्चा  की  गई  ।  सम्पूर्ण

 विरोध  करता  हूं  भ्र ौर मे  संसदीय  सभी  सदस्यों  चल  सम्पत्ति  करार  पर  चर्चा  हुई  ।  इस  विधेयक

 से  कहता  हं  कि  इस  तरह  की  सरकारी  बात  का  सम्बन्ध  कुछ  विशिष्ट  प्रकार  की  चल

 को  नहीं  मानना  चाहिये  ।  इस  बात को  तो  सम्पत्तियों  से  तथा  एक  तरह  से  यह  चर्चा

 जहां  तक  हो  सके  रह  ही  कर  देना  चाहियें  ।  संगत  भी  थी  यह  विधेयक

 उस  बड़े  करार  का  एक  AT  ही  तो  है  ।  परन्तु
 श्री एस०

 ato  सामन्त
 )

 :
 यहां  में  समझता  हूं  कि  हमें  इस  विधेयक  के

 उपाध्यक्ष  में  इस  विधेयक  का
 उपबन्धों  पर  ही  चर्चा  करनी  चाहिये  तथा

 समर्थन  करता  हूं  ।  माननीय  सदस्यों  ने  इस
 यह  चाहिये  कि  कया  यह  दारणाध्ियों

 विधेयक  के  बारे  में  कई  अ्राशंकायें  प्रकट  की

 a  के  लिये  हितकर  है  waar  नहीं  ।
 ।  परन्तु  यदि  हम  शरणार्थियों  को  कुछ

 ञ
 सुविधायें  देना  चाहते  हें  तो  हमें  व्यावहारिक  दि  भारत-पाकिस्तान  सम्बन्धों  पर

 दे  टिकोण  से  काम  ren  होगा  ।  चर्चा  नहीं  करना  azar  = a  fel  ह  |  यह  सही है  कि
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 कई  अफसोसनाक  बातें  हुई  हें  ।  परन्तु  हम  श्राप  देखेंगे  कि  कोई  भी

 न  एक  करार  किया  है  तथा  इस  के  उपबन्धों  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  करार  ऐसा  नहीं  होता  है  जो

 को  क्रियान्वित  करने  में  हमें  ईमानदारी  से  कि  एकपक्षीय  मामला  यह  कहना

 काम  करना  होगा  ।  संकोच  को  भावना  कि  कोई  चीज़  केवल  हमारे  लिये  अथवा

 से  काम  लेना  किसी  भी  करार  की  कार्यान्वित  पाकिस्तान  के  लिये  लाभकर  एक  ग़लत

 के  लिये  घातक  है  ।  इसका  यह  wa  नहीं  बात  है  ।  कुछेक  माननीय  सदस्यों  ने  यहां

 कि  हमें  शंख  मूंद  के  art  बढ़ना  चाहिये  कहा  कि  हमें  इस  बात  को  देखना  चाहिये

 तथा  इसकी  केवल  एक  पक्षीय  कार्यान्वित  कि  क्या  हमें  पाकिस्तान  को  ज्यादा  देना  है  अथवा

 करनो  चाहिये  i  कार्याऩ्वित  उभयपक्षोय  पाकिस्तान  से  ज्यादा  वसूल  करना है  ।  दूसरे

 होनी  चाहिये  ।  इस  विधेयक  के  उद्देश्यों  दादों  में  हमें  इस  विधेयक  को  पास  नहीं  करना

 यदि  हमें  पाकिस्तान  को  श्रमिक को  पूरा  करने  के  लिये  हमें  ईमानदारी  से

 काम  करना  होगा  ॥  पेसा  अदा  करना  है  यह  ठीक  ठीक  नहीं

 कह  सकता  हुं  कि  वास्तविक  स्थिति  क्या  होगी  ;
 सवाल  उठाया  गया  है  कि  में  ने

 यात्रियों  तथा  संरक्षक  विभागों  के  पास  पड़े
 यद्यपि  मेरा  भ्रनुमान  यह  है  कि  हमें  फायदा

 ही  होगा  ।  परन्तु  यदि  हम  यह  कहेंगे  कि
 डिपाजिटों  के  सम्बन्ध  में  दोनों  पक्षों  के

 ging  नहीं  दिये  हें  ।  पहले  तो  यह  अंकड़े
 हमें  करार  के  इस  अंग  को  केवल  उस  दशा

 में  कार्यान्वित  करना  चाहिये  जब  कि  हमें
 उपलब्ध  नहीं  ;  कुछ  तो  किन्तु  सारे

 इससे  फायदा  हो  तो  वह  भी  ऐसा  ही  रवैया
 नहीं  ।  इन  झ्रांकड़ों  को  दोनों  तरफ  से  एकत्रित

 धारण  कर  सकते  हें  तथा  कह  सकते  हैं  कि
 करना  होगा  |  परन्तु  इस  करार  पर

 एम  इस  बात  पर  समझौता  नहीं  करेंगे  क्यों
 चित  दृष्टिकोण  से  विचार  करना  उचित  नहीं  ।

 कि  हमें  आपको  ज्यादा  पैसा  देना  पड़  रहा
 जब  कोई  करार  होता  है  तो

 हो
 सकता  है

 fe  एक  ta  कोटक  बात  में  फायदा  हो
 है  0.0  यह  तो  एक  ग़लत  दृष्टिकोण  होगा  ।

 तथा  दूसरे  देश  को  दूसरी  बात  में  फायदा  हो  ।  सरदार  हुक्म  सिह  वह  इसी

 धारणा  के  आधार  पर  काम  करते  हैं  |

 पंडित  ठाकुर  दास  क  इस  करार

 के  एक  अंग  के  रूप  में  क्या  अन्य  मामलों  के  श्री ए०  पी०  जन  :  इस  करार पर

 सम्बन्ध  में--मान  लीजिये  नकदी  इरादी  के  विचार  करने  का  सही  ढंग  यह  है  कि  क्या

 सम्बन्ध  Hays  करार  है  ?  यहां  के  दारीयों  को  scat  हक़  मिलता

 है  तथा  क्या  वहां  के  शरणार्थियों  को  अरपना
 श्री  vo  पी०  जन  :  जी  हां ।

 हुक  मिलता है  |  उस  दृष्टिकोण  से  में  समझता

 पंडित  ठाकुरदास  भागने  :  नय |  है  1  उन्हें
 हूं  कि  यह  एक  स्वस्थ्य  करार  है  ।

 भी  कार्य  रूप  दिया  जायेगा  ?

 मेरे  मित्र  श्री  सामन्त  ने  अभी  एक
 श्री  ए०  पी०  जेन

 :  इस  विधेयक  में

 नहीं  ।  उदाहरण  दिया  है  ।  इस  मामले  पर  केवल  उसी

 दृष्टिकोण  से  विचार  किया  जा  सकता  है  ।

 अन्यथा पंडित  ठाकुर दास  भागने
 मेरी  दृष्टि में  कई  ऐसे  मामले  जाये  एक

 बया ?  विधवा  मेरे  पास  अ्राई थी थी  उसकी  लाखों  रुपये

 श्री  ए०  पी०  जन
 :

 जी  हां  ।  की  सम्पत्ति  संरक्षक  विभाग  के  हाथ  में  पड़ी
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 ।  वह  मुझ  से  अपनी  लड़की  के  विवाह  कुछ  भरन  उठाये  गये  |

 के  लिये  पैसे  मांगने  लगी  ।  मेरे  लिये  उसे  यह  कि  शरणार्थियों  को  वह  पैसा  देने  में  कुछ

 उद्देश्य  के  लिये  धन  देना  कठिन  था  |  विलम्ब  किया  गया  है  जो  कि  पाकिस्तान

 =
 इस  के  लिये  कोई  उपबन्ध  नहीं  था

 ।  कुछ  से  वसूल  किया  गया  है  ।  श्री  गिडवानी  से

 भी  हो  मेंने  किसी  न  किसी  तरह  से  उसकी  शिकायत  की  कि  भारत  सरकार  ने  पाकिस्तान

 सहायता  की  ।  तो  इस  करार  पर  इसी  से  कुछ  धन  प्राप्त:.किया  है  परन्तु  वह

 कोण  से  विचार  किया  जाना  चाहिये  कि  किस  णाधियों  को  सदा  नहीं  किया  गया  ।

 तरह  से  एक  विधवा  को  अपनी  सम्पत्ति  मिल  मुझे  मालूम  नहीं  कि  किस  धन  की  बात  उनके

 जाती  है  ;  यह  नहीं  कि  हम  पाकिस्तान  पर  मन  में  हें  परन्तु  में  समझता हूं
 कि  वह  उस

 हर  तरह  से  भ्रारोप  लगाते  रहें  |  इस  करार  साढ़े  तिल  लाख  रुपये  की  धन  राशि  की  बात

 के  प्रति  हमारा  रवैया  सदभावनापूर्ण  होना  कर  रहे  हैं  जो  हमें  पाकिस्तान  से  वसूल  हुई  है  .

 चाहिये  तथा  हमें  ईमानदारी  से  इसे
 श्री  गिडवानी :  जी  हां

 कवित  करना  चाहिये  ।  इसके  साथ  हमें

 श्री  ए०  पी०  जन  :  यह  धन  राशि  हमें  कुछ यह  भी  देखना  चाहिये  कि  पाकिस्तान  भी

 इस  करार  को  क्रियान्वित  करे  |
 निक्षेपों  के  जो  कि  कुछ  चल  सम्पत्ति

 बेंचने  से  प्राप्त  हुए  वसूल  हुई  थी  ।

 संगीत  रूप  से  यह  सरदार  हुक्म  सिंह  के

 इस  विधेयक  के  कुछेक  taut  के  बारे
 इस  कथन  का  खंडन  करता  है  कि  अभिरक्षक  के

 में  कई  बातें  कही  गई  हे  ।  में  केवल  उनके
 पास  कोई  निक्षेप  नहीं  ।  वास्तव  में  हमें  पहले

 बारे  में  ही  भ्र पने  विचार  प्रकट  करूंगा  |  मेरे

 मित्र  श्री  अरचित  राम  ने  कहा  कि  इस  विधेयक
 कुछ  धन  प्राप्त  sat  है  हमें  अदा

 है  कि  इस  करार  के  क्रियान्वित  होने  पर  हमें
 को  aver  हो  क्रियान्वित  किया  जाता  चाहिये  |

 मेरीਂ  भी  ऐसी  ही  भावना है  ।  वास्तव  में
 भ्र  धन  उपलब्ध  होगा  |  जहां  तक  उस

 साढ़े  तीन  लाख  रुपये  के  सम्बन्ध  में  है  वह
 हमने  २२  १९४४  को  जब  कि

 ओगणा  खोपरा  मिल्स  का  था  |  बाद  में  हमें
 अध्यादेश  भी  जारी  नहीं  किया  गया

 पाकिस्तान  से  एक  सन्देश  प्राप्त  gat  कि

 wa  क्रियान्वित  करना  शुरू  किया  |  हम  ने

 सरकारों  तथा  सम्बन्धित  अधिकारियों
 उस  मिल  को  कोई  रुपया  देय  नहीं  है

 तथा  इस  लिये  यह  धन  राशि  उन्हें  वापिस
 को  आवश्यक  आंकड़े  संकलित  करने

 की  जानी  चाहिये  ।  हमने  यह  धन  राशि  वापस
 के  लिये  कहा  |  पाकिस्तान  ने  भी  इसी

 नहीं  परन्तु  ज्यों  हीं  इस  विवाद  का  फैसला

 तरह  के  भ्रनुदेश  जारी  किये  हें  ।  पाकिस्तान
 होगा  यह  रुपया  सम्बन्धित  व्यक्तियों  को

 ने  पर  हमने  जो  प्रादेशिक  जारी  किये  अदा  किया  जायेगा  |
 उनके  अनसारी  सारे  झ्रांकड़े  ३१  मार्चे  तक

 सरदार  हुक्म  सिह  क्या यह  मंत्री  जी
 संकलित  किये  जाने  हैं  ।  में  समझता  हुं  कि

 ee  ee
 चीर  काम  करने  का  यहीं  तरीका  है  ।  की  धारणा

 में  आशा  करता  हुं  कि  यदि  काम  संतोषजनक  श्री ए०  पी०  श्री  गिडवानी  ने

 ढंग  से  होता  रहेगा तो  कम से  कम  वह  आकर  चुकाने  के  प्रमाणपत्र  की  झोर  भी

 बातें  जो  इस  विधेयक  के  अन्तर्गत  शाई  निर्देश  किया  है  ।  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान

 वित्तीय  वर्ष  QEYV-KY  में  क्रियान्वित  की  ने  प्राय कर  चुकाने  के  प्रमाणपत्रों को  छोड़ ने

 जा  सकेंगी  |  की  स्वीकृति  नहीं  दी  है  लेकिन  उन्होंने  यह
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 स्वीकार  कर  लिया
 है  कि  अस्थायी  श्रागन्तुकों  उपाध्यक्ष  महोदय  :

 विधेयक  में  कोई

 के  लिये  वर्तमान  में  लागू  होने  वाली  तीन  संशोधन  नहीं  है  ।  में  सभी
 खंड

 के  मत

 महीने  की  त्व  fer  जारी  रह  सकती  है  के  लिये  रखूंगा  ।  प्रदान  यह  है  कि  :.

 यदि  यह  मालूम  हनना  कि  इससे  कठिनाइयां  उखड़  १  से  gv,  शिक्षक

 उत्पन्न  होती  हें  तो  उस  पर  बाद  में  विचार
 शर  अधिनियमन  सूत्र  विधेयक  को

 किया  जायेगा  ।  जो  कुछ  भी  हो  भ्रन्तर्राष्ट्र  अंग  aq  1.0

 मामलों  में  अपने  मन  की  इच्छा  पूरी  नहीं
 होती  मेरा  विचार  है  कि  जहां तक

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 ग्राहक  चुकाने  के  प्रमाणपत्र  का  सम्बन्ध  खण्ड  १  से  १४,  झशीषंक  कौर  अधिनियमन

 सूत्र  विधेयक  में  जोड़  गये  ।

 संतुष्ट  हैं  ।  श्री  ए०  पी०  जेन  :  में  प्रस्ताव  करता

 हूं

 में  नहीं  समझता  कि  इस  विधेयक  के  ”
 विधेयक  पारित  feat  जाय  |

 विरोध  में  कोई  अर  गम्भीर  aah

 उठाई  गई  है  प्र  में  अपनी  बात  समाप्त  करते  उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत हुश्न
 :

 हुए  यह  तराशा  प्रकट  करता  हूं  कि  पाकिस्तान  कि  विधेयक  पारित  जाये  ी

 ate  हमारे  fat  इसे  कार्यान्वित  करना
 पंडित  ठाकुर  दास  भागने  )  :

 संभव  यहो  सकेगा  कौर  इस  प्रकार  एक  नवीन  इस  बिल जनाब  डिप्टी  स्पीकर

 अध्याय  का  सूत्रपात  होगा  |
 के  बारे  में  जो  बहस  मेने  मिनिस्टर  साहब

 कीं  सुनी  उसके  मुताल्लिक इधर
 से  या  उधर

 लाला  अचिन्त  रास  :  क्या  शरणार्थियों  से  किसी  किस्म  का  कोई  एतराज  नहीं  किया

 को  art  निक्षेप  पर  ब्याज  मिलेगा  ?
 गया

 ।  जो  कुछ  उन्होंने  जवाब  दिया
 वह

 जवाब  भी  इतना  माकूल  है  कि  उस
 पर

 हम

 श्री ए०  पी०  जैन  :  इस  तरह  का  कोई  एतराज़  करने  के  काबिल  नहीं  हैं  ।  हम

 बन्ध  नहीं  है
 ।

 में  से  कोई
 भी

 एतराज  नहीं  करना

 जहां  तक  हमारे  कास्टीट्यूशन
 का  सवाल

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  बदन  यह  है  कि  कांस्टीट्यूशनल  में  at  है  कि  जितने

 नेशनल  एग्रीमेंट्स  होंगे  कौर  उनके

 साथ  हुए  qe  करने  में  कौर
 जो  फोन  पालिसी

 निष् क्रांति करार  के  उसके  बारे  में  हमारे  कान्स्टीट्यूदान

 शक्तियों  के  कुछ  निक्षेपों  के  पाकिस्तान  में  निहःयत  wet  बातें  दर्जे  हें  सनौर  अपने

 भेजे  विस्थापित  व्यक्तियों  जवाब  में  उन्हों  को  हमारे  श्रानरेबुल

 के
 ऐसे  निक्षेपों

 के  भारत  में  स्टर  साहब  ने  दुहराया है  भ्र ौर  इस  लिये  में
 लिये  जाने  we  उससे  संबन्धित  उनका  स्वागत  करता  हूं  ।  लेकिन  जनाब  वाला

 विषयों  की  करने  बाले

 विधेयक  पर  विचार  किया  शर  कितना  ही  हम  wot  कांस्टीट्यूशनल

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |  को  याद  यह  बात  किसी  श्रादमी  से  छिपी
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 लोग  पाकिस्तान में  अ्रनारकली  के  बाजार नही ंहै  ax  किसी  दिल  से  यह  चीज

 हटने  वाली  नहीं है  कि  जहां  तक  हमारे  मद्रास  जानते  हैं  कि  हमारे  हिन्दू

 दारों  की  दुकानों  में  करोड़ों  रुपये  का  माल ताल्लुकात  पाकिस्तान  के  साथ  रहे  हैं  वह

 इस  किस्म  के  नहीं  रहे  हैं  जिनसे  हमें  कोई  एक  भरा  हुमा  उसका  क्या  जितनी

 ज्यादा  उम्मीद  पैदा  होती  हो  ।  सच  तो  यह  मू वे बल  प्रापर्टी  पाकिस्तान  के  अन्दर  रह

 है  कि  में  मिनिस्टर  साहब  को  मुबारकबाद  गई  उसका  मुआवजा  किस  को  मिला

 देता  उन  असहाब  को  जो  एग्रीमेंट  करते  है  ?  एग्रीमेंट हो  जाने  से  क्या  फायदा  जब

 रहें  हे  उनको  बाਂ  का  मुबारक  दूसरी  साइड  उसको  इम्प्लीमेंट  न  करे  ।

 देता  मुबारकबाद  इस  बात  के  लिये  नहीं  में  पू  छना  चाहता  g  कि  हमारे  लोगों  का  वहां

 कि  उन्होंने  पाकिस्तान  के  साथ  एक  समझौता  के  खजानों  में  जो  रुपया  पड़ा  हनना  सेक्स

 कर  बल्कि  उनकी  पेरिस  के  में  रुपया  पड़ा  gar  है  जिसके  डिटेल  में  कोई

 उनकी  पेरिस  इनफिनिट  हो  गयी है  शौर  झगड़ा  नहीं  है  वह  हमें  वापिस  कर  दिया

 उनकी  atrelfasa  मिलेगी  क्योंकि  यहां  से  कोई  भी  पाकिस्तान

 मिज्म है  ।  में आ्रापको बतलांउं कि जिस वक्‍त बलों  कि  जिस  वक्त  उसको  लेने  के  faa  जाने  को  तैयार  नहीं

 यहां  हिन्दुस्तान  शर  पाकिस्तान  का  झगड़ा  होता  लेकिन  हमारा  रुपया  वापिस  नहीं

 तो  वहां  से  उनके  सेक्रेटरी  कराये  किया  गया  ।  मुशाहिदा  तो  कि  बैंकों

 उनके  साथ  हमारे  सेक्रेटरी  व ५  में  जो  रुपया  पड़ा  हो  वह  भेज  दिया

 टैलेंट  लेविल  पर  हिन्दुस्तान  wie  पाकिस्तान  लेकिन  में  पुछना  चाहता  हुं  कि  तक  वहां

 के  बीच  एक  एग्रीमेंट  उस  कांफ्रेंस  में  हो  से  क्या  मिला  कौर  कितने  सेफ  डिपाजिट्स

 जब  पाकिस्तान  वाले  एग्रीमेंट  करने  के  बाद  वहां  से  मिल  पाये  हे  ?  क्या  मुझे  बतलाया

 भारत  से  वापिस  गये  arc  श्री  जिन्ना  के  जायगा  कि  art  हें  कितने  wer

 हुजूर  में  उसको  पेश  किया  श्र  बताया  कि  तक  वहां  पड़े  हुए  हें  ?  में  चाहता था  कि

 हमने  भारत  के  साथ  यह  एग्रीमेंट  कर  लिया  एक  मुआहिदे  के  जितने  टुकड़े  हे  सारे  मुआहिदे

 है  तो  जिन्ना  साहब  ने  फरमाया  कि  तुम  को  ए  होलਂ  इम्प्लीमेंट  किया  जाय  ।

 किताब  को  मॉर्टगेज  करना  चाहते  हो  जो  मुझे  यह  देखकर  बड़ी  खुशी  हुई  कि  चलो  हमारे

 TE  च् श्सला  कर  १  वह  दिन  है  श्री  अजीत  प्रसाद  निष्क्रांत  निक्षेप  हस्तांतरण

 राज  का  दिन  है  पाकिस्तान  ने  कभी  भी  eeu  पेश  कर  रहे  हैं  ौर  उनको

 इम्प्वेबुल  प्रापर्टी  के  एक्सचेंज  करने  या  भी  इस  बात  का  इत्मीनान  हो  गया  होगा

 मुलाहिज़ा  at  क़ी  कोशिश  तो  ख्याल  fe  एग्रीमेंट  को  पाकिस्तान  भी  इम्प्लीमेंट

 तक  नहीं  किया  ।  हिन्दुस्तान  में  जिस  उनके  दिल  में  भी  यह  बात

 एग्रीमेंट  gat  हिन्दुस्तान  के  लीडर्स  वैसे  हमारे  मिनिस्टर  चाहे  हवाई  बातें  करें

 ने  यह  सोचकर  कि  किसी  तरह  पाकिस्तान  लेकिन  में  जानता  हूं  कि  वह  भी  इसी  तरह

 के  साथ  समझौता  हो  जाय  wd  क्लेयर  सोचते हें
 जैसे

 हम  सोचते  हमारे  मिनिस्टर

 को  इतना  छोटा  कर  दिया  था  ताकि
 कुछ  हमसे  बहुत  ज्यादा  दूर  नहीं  अर

 स्तान  उसको  कर  लेकिन  क्या  उनको  भी  इस  बात  की  उम्मीद  होगी  कि

 नतीजा  हुमा  ?  यहां  पर  मूवेबुल  प्रापर्टी  जब  हम  इस  एग्रीमेंट  को
 इम्पलीमेंट कर  र  हे

 का
 जिक्र  में  अदब से से  पूछना  चाहता  तो  हमको  भी  वहां  से  हमारी  बहुत सी  चीजें

 हूं  कि  पाकिस्तान  के  अन्दर  दुकानदार  कौन  वापिस  मिलेंगी  ।
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 [afsa  ठाकुर  दास

 लेकिन  जब  मैंने  बिल  को  पढ़ा  तो  मैं  क्लेयर  तहकीकात  पेश  कीं  ।  वहां  के

 राजस्थान समझ  गया  कि  इस  बिल  में  कहां  तक  सत्ता  है  |  लोग  इन  लोगों  के  मकरूह

 बिल  के  weet  इन  सब  चीजों  का  कोई  जिक्र

 नहीं  है  जिसका  मुश्राहिदा  किया  गया  था  ।  कोटला  में  उसका  रुपया  क्या  नाप

 अगर  पाकिस्तान  की  नीयत  साफ  हमारी  पाकिस्तान  से  वसूल  करेंगे  कौर  देंगे  इन  लोगों

 नीयत  तो  साफ  में  बतौर  नानश्रफिशल  को  ?  में  नहीं  कहता  कि  वह  रुपया  खजाने जाने

 सेक्टर  के  कहता  हुं  कि  हम  एग्रीमेंट  को  प्री
 से  दीजिये  लेकिन  अगर  कुछ  मिलता  है  तो

 पहले  उनका  हक़  है  जिनकी वह  रक़म  है  | तरह  से  निभाना  चाहते  हैं  ।  हम  नहीं  चाहते

 कि  हम  इंटरनेशनल  एग्रीमेंट  करके  फिर  उसको  इसको  छोड़िये  ।  में  पुछना  चाहता

 न  हम  राइचुश्नसनेस  को  छोड़ने  हूं  कि  श्राप  जो  मू वे बुल्स  का  जिक्र  करते  हैं

 के  लिये  तैयार  नहीं  भले  ही  कोई  अपनी  उनके  बारे  में  आपका  कया  ख्याल  है  ?  उसका

 राइचुअसनेस  को  छोड़  लेकिन  जो  चीज  अन्दाजा  अप  को  कैसे  लगेगा  ?  में  तो  कहता

 में  कहना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  हमने  हूं  कि  अगर  जो  कुछ  वहां  रह  गया  है  उसके

 ऐब्डक्टेड  फिटनेस  के  लिये  मुशाहिदा  किया  मुकाबले  में  बाप  को  एक  पैसा  भी  मिल

 कौर  २,०००  के  करीब  हमारी  औरतें  जाय  तो  में  राजी हूं  कि  उसको  ले  लीजिये  ।

 लेकिन  कम  से  कम  अपने  की  तादाद सलमान  wifes  के  घरों  में  पड़ी  हुई

 उनमें  से  कितनी  वापिस  झाई  ?  बहुत
 कम  भ  कीजिये  |  ay  रोज  fam

 कम  ।  में  इस  मुआहिदे  के  लिए  कहना  चाहता
 करते  हें  कि  मूवेबुल्स  के  लिये  इतना  रुपया

 हमको  पाकिस्तान से  लेना  है  ।  मुझे  दुःख हूं  कि  अगर  पाकिस्तान  नें  मुशाहिदा  किया

 है  तो  उसको  ईमानदारी से  पूरा  अगर  होता  है  कि  areal  इसका  अन्दाजा  भी  नहीं

 हू ंकि  वहां  हम  लोगों  का  कितना  रुपया
 मुझे  कुछ  नहीं  करना  है  तो  में  कहूंगा  कि
 रजिस्टर  ही  फट  हम  किस  चीज  को  अर  मालमत्ता  पड़ा  gate

 ?
 कुछ  भी

 कहां  देखें
 ?

 यहां  कोई  एंट्री  ही  नहीं  है
 ।  उनसे  झ्रापको  कुछ  भी  मिले  ।  फैसला

 कर  मुझे  कोई  एतराज  नहीं  लेकिन

 श्रानरेबुल  मिनिस्टर  साहब  का  यह  ख्याल
 जो  कुछ  भी  उनसे  एक  पाई  भी  अगर

 था  कि
 यहां  के  आदमियों  का  रुपया  वहां  उसके  बदले  में  wos  लीजिये  ।  में

 बहुत  पड़ा  है  ।  यह  बिल्कुल  दुरुस्त  लेकिन  तो  कहता  हूं  कि  ara  ने  मुग् राह दा
 कोर्स  के  भ्रमर  रुपया  किसका  होता  है  ?

 श्राप
 को

 मुबारक  लेकिन  मुझे  डर  है
 कि

 जो  लोग  कि  प्रमीर  होते  हैं  ।  जो  लोग  यहां
 कहीं  ऐसा  न

 हो  कि  यह  आखिरी  चीज  हो  ।

 से
 उन

 के  मुकाबले  में  वह  लोग  बहुत
 में  तो  यह  मानता  हूं  कि  जो  भी  आपने  ७ 3 द

 अभीर  थे  जो  वहां  से  यहां  श्राये  हैं
 ।

 में  फिर  किये  हैं  श्राप  उनको  पूरा  कराइये  ।  उसके

 बार  बार  यहां पर  दोहराता  रहता
 लिये  बिल  की  क्या  जरूरत  है  ?  आप ने

 भ्र  mata  मिनिस्टर  से  कहता  हूं
 मुआहदा कर  लिया  तो  ठीक  हां  कोई

 कि  यहां  के  लोगों  का  जो  लाखों  रुपये  का  चीज़  बाकी रह  गई  हो  तो  उस  के  लिये  श्राप
 पाकिस्तान  जाने  वालों  के  जिम्मे  कर्जा  था

 जो  चाहें  कर  सकते  भ्रमर  बिल  war
 आप  के  हुक्म  गवर्नमेंट के  हुक्म  स्टेट  ही  है  तो

 में  कहता  हूं  कि  पहले  यह  तो  तसल्ली

 गवर्नमेंट के  हुक्म  से  या  सेन्टर  के  हुक्म  कर  लीजिये  कि  वहां  पर  क्या  क्या  रह
 लोगों

 ने
 उसकी

 फ़ेहरिस्तें  बनाई
 ।  अपने  है  ।  मेंने  पिछली  दफा  एक  मौके  पर  ्
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 हस्तान्तरण  विधेयक

 किया  भर  वह  दरअस्ल  कंट्राडिक्ट्री  या  मनकूला  जायदाद को  मुस्तक़िल  करता

 सी  चीजें  ऐसा  श्राप  कहेंगे  ।  लेकिन  में  है  तो  वह  तो  कानून  के  ही  जरिये  से  हो  सकता

 कहता  हूं  कि  यहां  पर  सरदार  हुक्म  सिह  है  ।  मनकूलाਂ जायदाद  के  बारे  में  जो
 ...

 ने  कहा  fe  वहां  एक  रेस  हास  रह  गया  ।  gar  उस  में  जिन  के  लिये  कानून  की

 में  तो  कहता  हूं  कि  एक  नहीं  पता  नहीं  जरूरत  है  वही  इसके  प्रकार  लाई  गई  हें ।

 कितनी  चीजें  रह  गई  ।  सरदार  दातार  सिंह  जिनके  लिये  कानून  की  जरूरत  नहीं  है  उनको

 का  एक  केवल  का  पड  रह  गया  जो  कि  बहुत  इसमें  रखने  की  न  जरूरत  थी  कौर  न  उनके

 बड़ा  था  कौर  निहायत  बेश  कीमत  था  ।  उन  लिये  कानून  करायेगा |

 में  से  झ्रापको  कितनी  गायें  कौर  aa  मिलीं  ।

 वह  सब  की  सब  वहीं  रह  गई  ।  पेशतर  इसके
 उपाध्यक्ष  महोदय

 :  set यह  है

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।
 ”

 कि  ara  बिल  मेरी  राय  में  पहले

 अपनी  तसल्ली  तो  कर  लीजिये  ।  तसल्ली  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा
 ।

 करने  के  बाद  कोई  मुशाहिदा  करना  ठीक

 होगा  ।  हम  लोग  मु वे बुल्स
 विमान  निगम  (ata)

 के  लिये  बेबस  हैं  ।  हम  लोगों के  पास  दो  विधेयक

 ही  रास्ते  एक  तो  मुशाहिदा  ak  उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 अरब  सदन  विमान

 दूसर  के  लिये  में  कुछ  कहना  नहीं  चाहता  ।  निगम  REUv  पर

 विचार  करेगा  |

 श्री  Yo  एम०  त्रिवेदी  :  समझते  तो
 संचार  मंत्री  जगजीवन

 सब कुछ हैं  ।

 में  प्रस्ताव करता  हूं  :
 पंडित  ठाकुर  दास  भागने

 :
 हम  सब

 राज्य  परिषद  द्वारा  पारित  रूप
 से  ज्यादा  बेहतर  श्राप  समझते  हैं  यह  बिल  ~

 ऐसा  है  जिस  पर  कोई  ऐमेन्डमेंट  नहीं  है
 ।

 म  विमान  निगम

 Pez,  में  संशोधन  करने  वाले

 संचार  मंत्री  जगजीवन :  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  प

 बाप
 बहुत  ४  कर  चुके

 ।

 यह  बहुत  ही  सामान्य  विधेयक  है  ।

 इसमें  कतिपय  कारणों  से  अधिनियम  म
 च्

 बात है  ।  उपबंधित  अवधि  को  बढ़ाने  केਂ  लिये  कहा

 गया है  ।  में  नहीं  समझता  किਂ  किसी  वक्तृता
 श्री ए०  पी०  जेन

 :
 मुझे  इस  झावद्यकता है  क्योंकि  उद्देश्यों  तथा

 के  जवाब  में  कोई  खास  बात  नहीं  कहनी  कारणों  के  विवरण  में  इसे  स्पष्ट  कर  दिया

 है  सिवा  इसके  कि  यह  जो  कहा  गया  है  कि  गया है  ।  मुझे  आशा  है  कि  सदन  इसे  पारित

 बाकी  चीजों  के  लिये  क्यों  नहीं  बिल  लाया  कर  देगा  |

 गया  ।  मेरा  कहना  है  कि  उन  चीजों  के  लिये

 बिल  की  जरूरत  नहीं  है  ।  यह  बिल  इसलिये  उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव
 प्रस्तुत

 gar
 लाया  गया  कि  नगर  अदालत  में  कोई

 पाजिट है  तो  वह  कानून  के  ही  जरिये  से  एक  श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  :

 जगह  से  दूसरी  जगह  जा  सकता  है  ।  अगर
 यह  देख  कर  बड़ा  झाइचय  हुआ  है  कि  विश्लेषक

 ate  आफ  arse  किसी को  पैसा  देता  तो

 18  PSD.
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 एम०  एस०

 मंत्री  ने  केवल  एक  वाक्य  कहकर  संतोष  अंकड़े  गढ़कर  सरकार  से  अधिक  पूंजी

 कर  लिया  कि  इसे  पारित  कर  दिया  जाये  ।  की  मांग  करने  के  अतिरिक्त  उन्हें

 किस  कायें  के  लिये  भ्रमित  समय  चाहिये  ।

 मुख्य  विषय  पर  बोलने  से  पहले  में
 अधिक  समय  की  मांग  हमारे  मस्तिष्क  में

 एक  सामान्य  बात  कहना  चाहता  हूं  ।'  प्रक्रिया
 उत्पन्न  करता है  ।

 नियमों  के  अनुसार  यह  wafers  है  कि  विधेयक

 का  प्रस्तावक  उद्देश्यों  तथा  कारणों  के  विवरण  श्री  जगजीवन राम  में  इसे  स्पष्ट

 के  अतिरिक्त  अधिक  विस्तृत  जानकारी  कर  दूं  ।  समय  में  वृद्धि  समवायों  के  लिये

 नहीं है  ।  afe  श्वफल्क  समझें
 देने  के  लिये  एक  स्मृति पत्र भी  साथ  में  ले  ।

 यहां  ऐसा  नहीं  किया  गया  है  |  यह  तो  अधिकरण  के  पास  जाने  का  काम  उनका

 दुर्भाग्यपूर्ण  भूल  है  ।  विधेयक  का  मसौदा

 तैयार  करने  वालों  ने  प्रक्रिया  नियमों  के  at  एस०  गुरु पाद स्वामी  !  यह

 नियम  sh  का  अनुसरण  नहीं  किया  है  ।  सच  है  ।  निगम  को  यह  समझना  चाहियें

 था  ।  लेकिन  क्या  झ्रापका  विचार  था  कि उपाध्यक्ष  महोदय  :  उसमें  केवल  दो

 प्रकार  के  स्मृतियों का  उल्लेख  एक  तो
 इस  अवधि  में  निगमों  को  सब  हिसाब

 विधायिनी  शक्ति  के  प्रत्यायोजन  के  सम्बंध  मिल  जायेंगे  ।  इस  निर्दिष्ट अवधि  में  उन्हें

 यदि  इस  प्रकार  का  कोई .  प्रत्यायोजन  हिसाब  नहीं  मिले  ।  उन्होंने  काम  समाप्त

 श्र  दूसरे  वित्तीय  उप लक्षणा  के  सम्बंध  नहीं  किया  ।  इसके  पीछे  क्या  कारण

 मेरा  प्रदान यह  है  ।
 यदि  वह  कुछ  हो  तो

 ।

 इसलिए  में  कहता  हूं  कि  मंत्री  जी  को
 मेरा  विचार  है  कि  इस  मामले  में  कोई

 वित्तीय  उप लक्षणा  नहीं  है  ।  श्रद्धा-विस्तार के  लिये  सदन  के  समक्ष  नहीं

 चाहिये  था  |

 श्री एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  :
 इस  सम्बंध  में  एक  महत्वपूर्ण  बात  यह

 में  इस  विषय  को  यहीं  छोड़ता हूं  ।
 भी  है  कि  एयर  इण्डिया  इंटरनेशनल

 एयरलाइन्स  कारपोरेशन--दोनों  निगमों  में
 स्वयं  विधेयक  के  सम्बंध  में  में  यह  कहना

 चाहता  हूं  कि  सरकार  झपने  कत्तव्य  की
 द्वन्द  बढ़  रहा  है  ।  दोनों  निगमों

 पूर्ति  में  wane  रही  हें
 ।

 वह  समवायों  अथवा
 के  प्रारम्भ  होने  के  परचा  शीघ्र  ही  ३

 मामलों  पर  उनमें  परस्पर  संघर्ष  हो  गया
 सेवायों  के  प्रबंधकों  से  लेखा  पुस्तकें  तथा

 अन्य  श्रावस्ती  वस्तुएं  नहीं  ले  पाई  हैं  ।

 यह  सरकार  की  श्र  से  क्रियाशीलता के  सरकार  ने  इन  सब  को  उचित  राह

 was  का  द्योतक  है  ।  में  ने  मंत्री  जी  को  पर  लाने  के  लिये  कुछ  नहीं  किया  ।  यह

 सावधान  कर  दिया  था  कि  इसके  लिये  जो  समय  देखना  मंत्री  महोदय का  कार्य  था  कि

 at  अवधि  निश्चित  की  गई  है  वह  संधा  प्रबंधकर्ता उचित  व्यवस्था  कर  रहे  हें  ।  मेरा

 पर्याप्त  है  ।  जो  समवाय  सैनिक  उड्डयन  अभी  भी  यह  मत  है--भले  ही  मंत्रालय  इसे

 से  सम्बंधित  वह  पहले  से  ही  इस  बात  को  इन्कार  कर  t—fr  wales  बढ़ाने  का  ग्रन्थ

 जानते  थे  fe  इनका  राष्ट्रीयकरण होने  है  अघिक  कर्मचारियों के  लिये  अधिक

 वाला है  ।  में  नहीं  समझता  कि  नवीन  काम  शर  उनकी  संख्या  में  वृद्धि ।  इतने
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 छोटे-छोटे  मामलों  के  लिये  मूल  भ्र धि नियम  जांच  wat  दोष  है  ?  यह  सब  बातें  शंकाएं

 में  संबोधन  करने  की  पद्धति  प्रगति  नहीं  है
 ।  उत्पन्न  करती  हें  ।  इन  निगमों  को  हाथ  में

 एक  निगम  दूसरे  निगम  के
 अस्तित्व

 को  लेने  के  पहले  कुछेक  के  मामले  झ्रायकर  जांच

 सहन  नहीं  करता  है  कौर  यदि  सामजस्य  mat  के  सामने  थे  ।  में  नहीं  समझता  कि

 की  यह  भावना  चलती  रही  तो  अ्रप्रवीणता  यह  सब  क्या  है  ।  हमें  उन  बातों  से  पूरी

 झर  भय  की  वृद्धि  होगी  ।  यह  कहना भी  तरह  जानकार  रहना  चाहिये  जो  समाचारपत्रों

 असंगत  नहीं  होगा  कि  विमान  दुर्घटनाएं  में  छपती  हैं
 ।

 दूसरी  बातों  का  कारण  अन्त  में  प्रबंध

 की  कु  दलता  कौर  निगम द्वय  में  चलने  दूसरे  हाल  ही  में  एक  विमान  दुर्घटना

 वाला इंदर  ही  है  ।  अंत  में  मेरा  विचार  है  कि  हुई  थी  ।  विमान  चालकों  को  खूब  भाड़े

 यदि  मंत्री  महोदय  सम्बंध  में  गंभीर  हाथों  लिया  गया  |

 कार्यवाही  करते  तो  इस  बहस  की  कोई  साधारण  चालकों  द्वारा  की  गई  थी  अथवा

 रास्ता  नहीं  थी  |  विद्वेष  रूप  से  प्रशिक्षित  चालकों  द्वारा  ?

 श्री  टी०  ato  विट्ठल  राव  :  साधारण  उपाध्यक्ष महोदय  :  में  इसकी  अनुमति

 परिस्थितियों में  हम  प्रविधि  बढ़ाने  के  लिये  नहीं  दे  सकता  ।  दिलचस्प  होते  हुए  भी  यह

 सरलता  से  तेयार  हो  सकते  थे  ।  प्रस्तुत
 सर्वथा  असंगत  है  ।

 भ्र धि नियम  संसद्‌  द्वारा  FEXR  म

 पारित  किया  गया  था  ।  उसके  पहली
 श्री  एन०  राचथय्या

 अनुसूचित  :  में  इस  विधेयक  का
 अगस्त  को  एयर  कारपोरेशन का  उद्घाटन

 पुरे  जोर  से  समर्थन  करता  हूं  ।  यह  संशोधन
 किया  1218.0  |  इसमें  चार  महीने  का  समय

 ।  निगमों को  अपना  हिसाब  प्रस्तुत
 हेतु  साधारण-सा  विधेयक  है  ।  माननीय

 मित्र  गुरु पाद स्वामी  ने  कहा  कि  मूल
 करने  के  लिये  oil  एक  महीने  का  समय

 अधिनियम  में  संशोधन  करने  के  लिये  मंत्री
 झर  भी  था  ।  मुझे  भ्राता  थी  कि  माननीय

 मंत्री  हमसे  यह  कहते  कि  जांच  का  कार्य
 महोदय  बहुधा  सदन  के  सामने  बात  रहते

 संशोधन  हेतु  यह  प्रथम  विधेयक  है  ।
 किस  सीमा  तक  पहुंच  गया  किन  किन

 वस्तुभ्नों  का  मूल्यांकन  किया  गया  है  ak
 समुचित  प्रशासन  की  दृष्टि  से  संशोधन

 अभी  कितना  काम  ay  आदि  ।  लेकिन  आवश्यक  है
 ।

 खण्ड  २,  ३  शर  में  एक

 साधारण  बात  करने  को  कहा  गया  है  । माननीय  मंत्री  ने  केवल  उद्देश्यों  शर  कारणों

 इसमें  किसी  प्रकार के  विवरण  की  कौर  निर्दिष्ट  करना  ही  यह  बहुत  सत्य  है
 ।

 उचित  समझा  जिसमें  पुरे  तथ्य  भी  नहीं  के  वाद  विवाद  की  श्रावस्यकता नहीं  है  ।

 विरोध  के  लिये  ही  विरोध  वाली  बात  नहीं दिये  गये  हे  ।

 करना  चाहिये  ।  कोई  भी  व्यक्ति  परलौकिक

 इन
 विमान  निगमों

 कों  लेने  के  पुर्व  नहीं  ।  यदि  मंत्री  जी  मूल  विधेयक  को

 अपने  हिसाबों  at  arias  लेखा  परीक्षा  प्रस्तुत  करते  समय  इन  बातों  की  आशा

 करा  कर  उन्हें  पंजीयक के  यहां  प्रस्तुत  करते  तो  जिन  माननीय  सदस्यों  ने  अभी

 करना  पड़ता  था  |  अब  इसमें  परिवर्तन  की
 आलोचना  की  वे  भी  उस  समय  वही  बातें

 क्या  भ्रावव्यकता थी  ?  क्या  सरकार  ही  कहते
 |

 यह  सब  बातें  अधिनियम  को  लागू

 देरी  का  कारण  है  ?  किन  किन  बातों  की  करते  समय  ही  मालूम  की  गई  रखने  इसलिये
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 प्रस्तुत  संशोधन  कर्ता  विधेयक  द्वारा  उनका  अघिनियम  की  योजना  के  जितना

 निराकरण किया  जा  रहा  है  ।  समय  मांगा  गया  वह  श्रावस्ती  है  क्योंकि

 क्षतिपूर्ति  को  निर्धारित  करना  है  ।  इस उपाध्यक्ष महोदय  :  हम  ने  बहुत  देर

 से  माननीय  सदस्य  श्री  रोहिनी  कुमार  चौधरी  समय  काम  करने  वाले  समवायों  को  निगम

 की  वाणी  नहीं  सुनी  ।  द्वारा  क्षतिपूर्ति  दिलानी  कौर  धारा

 QR,  २३  और  २४  के  eta  जैसा  बताया

 श्री  आर०  के०  चौधरी  :
 गया  क्षतिपूर्ति  निर्धारित  करने  के  लिए

 इस  में  मेरा  क़तई  दोष  नहीं  है  ।  जब  सदन  इन  समवायों  को  कई  प्राप्तियों का  ब्यौरा  देना

 में  उड्डयन  के  विषय  पर  बात  हो  रही  होगा  जिन  की  जांच  निगम  के  पदाधिकारियों
 तो

 मुझे  wrt  विचार  प्रकट  करने  की  उत्तेजना  एवं  सरकार  द्वारा  atk  यदि  जांच

 सी  मिलती  है
 के  बाद  उन्हें  यह  पता  चले  कि  पंजियों  में

 एक  माननीय  सदस्य  :  हवाई  बातें  ?  लिखे  गय  कई  व्यय  एवं  दायित्व  अ्रथवा

 प्राप्तियों  में  दी  गई  बातें  सही  तो  वे श्री  आर०  Ho  चौधरी  :  सदन  को  ज्ञात

 होगा  कि  में  ने  पिछली  बार  वायू-परिचारिकाशों
 सर्वप्रथम  प्राप्तियों  के  इस  ब्यौरे  को  प्राप्त

 करने  की  तिथि  से  तीन  महीने  तक  के  समय
 के  सम्बन्ध  में  अरपिल  की  भ्रम के  प्रसन्नता

 है  कि  वह  अपील  अकारथ  नहीं  गई
 में  उन

 भ्र शुद्धियों या  त्रुटियों  को  उन  काम

 किन्तु  मुझे  इस  बात  का  दुःख  है  कि  शिष्टता
 करने  वाले  समवायों  के  ध्यान  में  ले  ।

 इसी  यदि  कई  ऋणों  कौर  करारों
 के  नाते  उन  परिचारिकाओं  की  कौर  से  मुझे

 कोई  भी  संतोषजनक  उत्तर  नहीं  मिला  है  ।
 को  ग़लत  बताना  तो  नियुक्त  तिथि  से

 छे  महीने  तक  उन  निगमों  द्वारा  एक

 उपाध्यक्ष महोदय  :  सदस्य
 करण  के  समक्ष  यह  काम  किया  जाएगा  |

 इस  प्रकार  की  बात  आयव्ययक  भाषण  में  श्राप  जानते  हे  कि
 नियुक्त  तिथि  से  छे  महीने

 बता  सकते  हें  ।  इस  समय  यह  असंगत  है  ।  तक  की  जो  १  १९४५३

 में  माननीय  मंत्री  से  उत्तर  देने  के  लिये
 निकल  चुकी  है  ।  तो  इस  प्रकार  यह  सब

 करूंगा  |
 घटना  हुई  ।  समवायों  ने  तीन

 श्री  आर०  क े०  चौधरी  दिन  की  विशिष्ट  शारवती  में  अपना  सारा

 झाला  है  कि  श्राप  मुझे  उस  समय  ध्यान  में
 ब्यौरा  नहीं  जिस  के  परिणामस्वरूप

 रखेंगे  ।  निगम  ने  उनकी  waft  बेढ़ा  दी  ।  यहं

 अनिवार्य  था
 |

 हम  इस  निष्कष  पर  पहुंचे
 उपाध्यक्ष महोदय  :  उसਂ  समय  विमान

 कि  उन्हें  बहुत  विवाद  सूचना  देनी  प्रौर
 निगम  विधेयक  पर  सब  से  पहले  बोलेंगे  ।

 यद्यपि  संचार  मंत्रालय  ने  समय  पर  कार्यवाही

 श्री  जगजीवन रास
 ae

 में  भी  की  थी--यानी मई  १९४३  में  हम  ने  विशेष

 यह  कह  दूं  कि  इन  दोनों  निगमों  के  बीच  प्रकार  के  तीस  फार्म  छपवाये  थे  प्रौढ़  ब्यौरा

 कोई  भी  संघर्ष  नहीं  रहा  है  ।  इन  दोनों  ने  लिखवाये  जाने  के  लिए  विमान  समवायों

 मित्रतापूर्ण काम  किया  मेरे  ध्यान  में  को  भेज  दिये  गये  थे--फिर  भी  यह  एक

 अभी  तक  यह  बात  नहीं  ars  है  कि  इनका  बृहदाकार काम  था  ।  हम  ने  उस  ब्यौरा

 वापस  में  कोई  मतभेद  रहा  हो  ।  इस  की  जांच  कर  के  देखा  fe  हमारे  पास  इतना
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 समय  नहीं  था  कि  हम  भली  पुरा  हो  चुका  भ्र ौर  अन्य  पांच  कम्पनियों

 पड़ताल  कर  सकते  |  हमें  इस  बात  का  भी  के  बहुत  से  फार्मों  की  जांच  पड़ताल  भी

 विश्वास  gat  कि  यदि  हम  इस  में  जल्दी  जा  चुकी है  ।

 करायें  तो  wae  भली  भांति  जांच-पड़ताल

 नहीं  हो  सके  ।  ऐसा  भी  हो  सकता  है  कि  जितना  समय  लगा  है  ae  श्रनिवायें

 हम  कई  समवायों  को  उचित  राशि  से  अ्रधिक  है  ।  जब  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  था

 धन  दें  ।  इसीलिए  शारवती  बढ़ाना  श्रावदयक  art  सदन  में  इस  पर  विचार  gut  था  मुझे

 इस  बात  का  तनिक  भी  ज्ञान  नहीं  था  कि
 दिखाई  दिया  ।  किन्तु  इस  प्रविधि  में  हमने

 बहुत  प्रगति की  है  ।
 यह  कार्य  इतना  बड़ा  होगा  ।  मेंने  सोचा

 था  कि  एक  या  दो  महीने  में  समवाय  ब्यौरा

 भेज  देंगे  ौर  इन  समवायों  से  प्राप्त  ब्यौरों

 में  सदन  को  यह  बताना  चाहता
 की  जांच  करने  के  लिए  तीन  या  चार  महीने

 हूं  कि  कितना  काम  करना  है
 :  ऐसी  छे

 हमारे  लिए  काफ़ी  होंगे  ।  ब्यौरों  के  मिल
 कम्पनियां  होंगी  जिनकी  किताबों  में  दर्जे

 जानें  के  बाद  में  ने  अनुभव  किया  कि  उनकी
 किये  गये  ऋणों  की  छानबीन  की  गई  है  ।

 ay  तीन  कम्पनियों  का  काम  भी  जल्दी
 उचित  जांच  करना  wars  उनके  भंडारों

 का  व्यक्तिगत  निरीक्षण  एवं  उनकी

 ही  पुरा  होगा  ।  पांच  चालकों  के  दायित्व
 करना  कठिन  है  एवं  वर्तमान  सेवायों  ने

 की  पड़ताल  समाप्त  की  जा  चुकी  दो
 अन्य  व्यापारिक  दलों  से  भी  समझौते  किये

 की  हो  रही  है  कौर  शेष  दो  की  शीघ्र  होने
 हुए  हैं  ।  विधान  सम्बन्धी  दृष्टिकोण  से  ही

 वाली है  ।  जहां  तक  क़रारों  के  निरीक्षण
 नहीं  अपितु  लेखा  सम्बन्धी  दृष्टिकोण  से  भी

 का  सम्बंध  में  सदन  की  जानकारी  के
 उनकी  जांच  होनी  थी  ।  इन  सेब  बातों  की

 लिए  ag  बतला  दूं  कि  हमें  लगभग  ३००
 छानबीन  में  समय  लगा  wa  यह  विस्तार

 ऐसे  करारों  की  जांच-पड़ताल  करनी  पड़ी
 सेवायों  के  हित  की  दृष्टि  से  वांछनीय

 जो  इस  समय  काम  करने  वाली  कम्पनियों
 नहीं  है  अपितु निगम  के  हित  को दृष्टिगत

 ने  विभिन्न  पार्टियों  के  साथ  किये  चुनांचि
 रखकर  वांछनीय  है  जो  कि  अंतिम  रूप  में

 इस  तरह  की  जांच-पड़ताल  में  सावधानी
 राज्य  कोष  का  ही  हित  है  ।  कहीं  ऐसा  न

 बरतनी  पड़ी  |  इस  के  सब  से  बड़ा  हो  कि  उनकी  छानबीन  अथवा  निरीक्षण

 बू हदू कार  काम  तो  इन  नौ  कम्पनियों  के  सामान
 में  कमी  रह  जाने  कारण  अपेक्षाकृत

 की  पड़ताल  करवाने  का  इस  के  लिए
 इन

 हमें  नौ  विशेषज्ञों  का  एक  दल  एच०  ए०
 उन्हें  अघिक  भुगतान  हो  जाय  ।

 सेवायों  के  काइयां  व्यक्तियों  से  सुलटना
 Uso,  भ्र सैनिक  उड्डयन  महानिदेशालय कौर  गौर

 बड़ी  सावधानी  बरतनी  होगी  ।

 एयरलाइन्स  का रपोरेदान्स  से  मानना
 इस  कायें  के  दायित्व  एवं  यह  कार्य  कितना

 पड़ा
 ।

 उनकी  पड़ताल  समाप्त  की  जा  चुकी  महत्वपूर्ण  है  इसके  प्रति  में  जागरूक  हूं  t
 कौर  मौजूदा  कम्पनियों  में  से  नौ  की  यथा  संभव  सावधानी  से  में  कार्य  कर

 सम्पत्ति  की  पड़ताल  हो  चुकी  कौर  ७
 रहा  हूं

 प्रो
 यही  कारण  है  कि  अवधि  बढ़ाने

 चार  कम्पनियों  की  हो  रही  है  ।  श्री  तक
 के  लिए  हमने  सदन  से  प्रार्थना  की  है  ताकि

 सामान  के  अतिरिक्त नियत  परिसम्पत्‌  इस  बीच  में  श्रावइ्यकता  पड़ने  पर  सेवायों

 मूल्य  के  प्रमाणीकरण के  सम्बन्ध में  जो  भी  द्वारा  दिये  गये  ब्यौरों  की  सत्यता  प्रामाणित
 काम  होने  वाला  वह  चार  कम्पनियों  का

 करने  के  लिए  न्यायाधिकरण के  समक्ष  हम
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 जगजीवन

 चुनौती  दे  सकें
 ।

 में  समझता  हूं  कि  यह  जिसमें  ६  महीने  की  अवधि  की  व्यवस्था

 बहुत  aaa  है  कौर  में  करता  हूं  किन्तु  वह  न्यायाधिकरण पर  लागू  होगा

 fe  सदन  अवधि  बढ़ाने  की  भानुमती  प्रदान  न  कि  समवायों  पर  ।  यदि  सेवायों  द्वारा

 करेगा ।  दिये  गये  ब्यौरों  में  निगम  को  कोई  कमी

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  प्रस्तुत  मिलती  है  तो  वह  न्यायाधिकरण पर  लागू

 हुआ  प्रौढ़  स्वीकृत हुमा  ।  होगी  अवधि  का  यह  विस्तार  समवाय

 खंड  २--(१९५२३  के  अधिनियम  २७  की  के  हित  में  नहीं  है  भ्रमित  निगम  के  हित  में

 धारा  २२  का

 उपाध्यक्ष महोदय  :  यह  है  :
 श्री  गार्डिलिगन  गौड़  :  उस  स्थिति  में

 अ  (2  में  अपने  संशोधन  के  बारे  में  ame  नहीं
 २  विधेयक का  श्री  बन

 करता हुं
 प्रस्ताव

 स्वीकृत दून
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है

 ३  विधेयक  का  an  बने
 ”

 खंड  २  विधेयक  में  जोड़  fear  गया

 खंड  ३  (१९५३  के  अधिनियम  २७  को  प्रस्ताव  स्वीकृत  ्र  ।

 धारा  २३  का  खंड  ३  विधेयक  में
 जोड  गया

 गार्डिलिगन  गौड़  उपाध्यक्ष  प्रश्न  यह  है

 में  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 ४,  ५,  १,  विधेयक  का

 पृष्ठ  १  पंक्ति ८  में  तथा  अधिनियमन  सूत्र  विधेयक

 year  दादों
 का  अंग  बने  पी

 के  स्थान  पर  '  nine  months  प्रस्ताव  स्वीकृत
 |

 महीने |  wer  रख  दिये  जायें
 पी

 ।  खंड  ४,  ५,  १,  विधेयक का  नाम  तथाਂ

 अभी  माननीय  मंत्री  जी  ने  बताया  है
 अधिनियमन  सूत्र  विधेयक में  जोड़  दिये  गये  ।

 कि  की  जांच  करने  के  लिए  एयर  श्री  जगजीवन  राम :  में  प्रस्ताव  करता

 कारपोरेशन को  समय  चाहिये  किन्तु

 उद्देश्य  तथा  कारणों  के  विवरण  से  प्रकट
 “

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये

 होता  है  कि  वायु  समवाय  ही  रिक  समय

 ले  रहेहें  न  कि  कारपोरेशनਂ  |  अतः  सेवायों  उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न यह  है  :

 “
 विधेयक  को  पारित  किया  कड

 द्वारा  जो  समय  लिया  जा  रहा  है  उस  में

 कमी  हो  तथा  यह  देखना  चाहिये  कि  समवाय
 प्रस्ताव

 स्वीकृत  करा  ।

 अपने  लेखाओं  में  गड़बड़ी  न  करें  प्रौढ़  इसी
 उपाध्यक्ष  महोदय

 :
 अब  हम  नौवहन

 दृष्टिकोण  से  यह  संशोधन  में  प्रस्तुत  कर
 विधेयक  को  लेंगे

 ।
 इसके  बारे  में  बहुत  से

 रहा हूं  ।  संशोधन हैं  ।  ६  बजे  इस  पर  विचार  होगा  ।

 नीय
 श्री  जगजीवन राम  :  मेरे  मान  Ta  सभा  ६  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  होगी  ।

 मित्र  ने  यह  संशोधन  शभ्रान्तिवश  प्रस्तुत  किया  इसके  सभा  ६  बजे  तक  के

 संशोधन में  खंड  २३  का  उल्लेख  लिए  स्थगित
 हुई
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 सभा ६  बजे  समवेत हुई  ।  माननीय  मंत्री  को  चाहिये  कि  वह  एक

 साधारण  यात्री  के  नाते  तटीय  पत्तनों  की
 महोदय  पीठासीन

 स्थिति  का  अवलोकन करें  ।

 नौवहन  नियंत्रण

 विधेयक  क्रमशः
 मेरा  कहना  यह  है  कि  प्रत्येक  पत्तन

 के  लिए  एक  परामशंदात्री समिति  होनी
 श्री  एम०  डी०

 चाहियें  जिसकी  नियुक्ति  सरकार

 :  बम्बई  स्टीम  नेवीगेशन  कम्पनी
 यह  समिति  यात्रियों  की  शिकायतों  को  देखे

 के  जहाज़ी  बेड़े  शक्ति  इतनी  कम  है  श्र  शीघ्रातिशीघ्र उन  को  दूर  करने  का

 कि  सप्ताह  भर  सामान्य  लाइनों  पर  प्रयत्न  करे  ।  यात्रियों  के  अराम  की  देखभाल

 जहाज़  नहीं  चलते  हूं  ग्रह  :  कुछ  जहाज़ों को  करने  के  लिए  हमारे  राज्य  में  एक  समिति

 कम  करना  पड़ा  |  जनता  की  लगातार  यह  सरकार  १६  लाख  रुपये  की  प्राचीन

 ait  के  बावजूद  भी  कम्पनी  ने  उन  लाइनों  सहायता  बम्बई  राज्य  के  बन्दरगाहों पर
 को  चाल  नहीं  किया  हमारी  यही  शिकायत

 यात्रियों  की  सुविधा  के  लिए  देने  जा  रही  है
 ।

 है  कि  जनता  की  शभ्रावव्यकताओओं  प्रति
 सरकार  को  इस  बात  पर  जोर  देना

 सरकार  यथेष्ट  ध्यान  नहीं  दे  रही  है  ।  जो  चाहिये  कि  इस  समिति  की  राय  को  वे  जहाज़ी

 बात  ब्रिटिश  काल  में  होती  थीं  वे  आज  भी  कम्पनियां  मानें  जिनका  कार्य  ढीलाढाला

 इस  यग  में--जिसे  हम  स्वराज यग  कहते  चल  रहा  है  ।  झ्राद्या  है  कि  माननीय  मंत्री

 हो  रही @  ।  निवेदन है  तटीय
 जी  इन  सभी  बातों  पर  विचार  करेंगे  ।

 नौवहन  सम्बन्धी  समस्याओं  के  बारे  में

 श्री  अलगे दान  :  वाद  विवाद में  भाग
 सरकार  शीघ्र  ही  ध्यान  दे  ।

 लेने  वाले  सभी  सदस्यों  ने  रचनात्मक  सुझाव

 छोटे  छोट  पत्तन  राज्य  सरकारों  के  दिये हूँ  ।  wet  यह  उठा  था  कि  इस  विधेयकਂ

 क्षेत्राधिकार में  भराते  हें  जब  कि  यात्रियों  की  की  अवधि  जब  तब  दो  वर्ष  के  लिए  क्यों

 सुरक्षा  का  विषय  केन्द्रीय  सरकार  का  है  ।
 बढ़ा

 दी  जाती है  ?  वस्तुत  :  नौवहन  सम्बन्धी

 जब  कोई  जहाज  छोटे  पत्तन  में  भ्राता  है  तो
 सम्पूर्ण  विधान  तथा  इसमें  भ्रान्ति  हो  गई  है  ।

 बेकन  लाइट  द्वारा  उसे  रास्ता  दिखाया  at  गांधी  सरीखे  गम्भीर  amr  भी  इस

 जाता  और  बेकन  लाइट  की  व्यवस्था  भ्रान्ति  में  गये  श्र  कहने  लगे  कि  क्यों

 राज्य  सरकारों  द्वारा  की  जाती  है  ।  तटीय  न  एक  वर्ष  के  लिए  बढ़ाया  जाय
 ?

 में  सदनਂ

 बन्दरगाहों पर  बम्बई  सरकार  ने  बेकन  को  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि  ae  पूर्ण

 लाइट  को  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  है  ।  उसका  अधिनियम है  यह  ही  ।

 ध्यान  झ्राकर्षित  किये  जाने  पर  भी  सरकार  विचार  यह  था  कि  जब  सम्पूर्ण  विधान

 ने  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  है  ।  यहां  प्रशन  करने  प्रस्तुत  करना  है  तो  यह  उसका  एक  वर्ग  हो

 पर  उसे  इसलिये ठुकरा  दिया  गया  कि  है  ।  चूंकि  हम  यह  विधान  तैयार

 यह  राज्य  सरकार  का  विषय है  ।  उधर  कर  रहे  हैं  इसी  कारण  दो  वर्ष  के  लिए  इसकी

 कम्पनी  ने  अपनी  व्यवस्था  बेकन  लाइट  के
 अवधि

 और
 बढ़ाने  के  लिए  सदन  से  कह  रहे

 सम्बन्ध  में  कर
 दी

 है
 जो

 कि  wear  जहाज़ों
 का

 |  वस्तुत  :  यह  एक  विधान  है  जिसमें
 भी

 काम  चलाती  है  ।  यह  बहुत  बुरी  बात  सेकड़ों  खंड  तथा  बहुत  से  प्रशासकीय  एवं

 प्रौढ़  मेरा  कहना  है  कि  किसी  भी  सभ्य  प्राविधिक  बातें  हैं  ।  मुझ  बतान  म  प्रसन्नता

 सरकार  के  लिये  यह  शोभनीय  नहीं  है  ।
 है

 कि
 wa  हमारे  पास  एक  विशेष  प्राधिकारी
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 हें  fare  इस  विषय  को  यथेष्ट  ज्ञान  भ  संचालक  तथा  प्रबन्ध  श्रभिकत्ता  सभी

 इस  विधेयक  का  कार्य  भार  सौंप  दिया  गया  भारतीय  हें  भारतीय  नौवहन  के  रक्षण

 र  कम  से  कम  ५  सत्र  में  उस  विधेयक  सम्बन्धी  सफलता  के  बारे  में  सदन  को  कोई

 को
 सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  करने  का  हम  शंका  करने  की  झ्रावश्यकता नहीं  है  ।

 प्रयत्न  करेंगे  ।

 भारतीय  नौवहन  के  विस्तार  की  गति

 हालांकि  उपाध्यक्ष महोदय  ने  जो  कि  में  अधिक  शीघ्रता  लाने  के  लिए  माननीय

 उस  समय  पीठासीन  थे  विधेयक  के  उद्देश्य  सदस्यों ने  मांग  की  है  ।  यह  सत्य  है  कि  सन

 के  बारे  में  बता  दिया  किन्तु  सदस्यों  ने  2evy9  में  नौवहन  नीति  समिति  ने  यह

 व्यापारी  नौवहन  के  सम्पूर्ण  क्षेत्र  पर  विचार  सिफ़ारिश  की  थी  कि  eeue  तक  ०

 प्रकट  किये  हें  ।  में  ने  कहा  था  कि  व्यापारी  लाख  टन  की  अधिकतम  सीमा  तक  हमें

 नौवहन  विधेयक  को  में  प्रस्तुत  करूंगा  किन्तु  पहुंच  जाना  चाहिये  किन्तु  बाद  में  योजना

 सदस्यों  ने  तो  इसਂ  प्रकार  भाषण  दिया  मानों  आयोग  नें  इस  पर  विचार  किया  श्र  इस

 विधायक  ही  प्रस्तुत  कर  दिया  हो  ।  निष्कर्ष  पर  पहुंचा  कि  योजना  काल  समाप्त

 यह  बात  सदन  को  में  पहले  बता  देना  चाहता  होने  से  पूर्वे  ६  लाख  टन  तक  पहुंच  जाना

 था  ।  यह  ag  शभ्रधिनियम  था  जिसके  द्वारा  चाहिये  ।  सदन  को  में  श्राइबासन  देना

 भारतीय  नौवहन  के  लिए  aa  प्रति  aa  चाहता  हूं  कि  इसके  बारे  में  बड़ी  गम्भीरता

 तटीय  रक्षण  की  नीति  को  हम  सफलता  से  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  सन्‌  १९४७

 पुर्वक  लागू  कर  सके  हें  ।  यह  शंका  की  गई  में  हमारी  क्षमता  केवल  १,४०,०००  टन

 थी  कि  क्या  wa  भी  तटीय  नौवहन  पूर्णतया  की
 थी  ।  योजना  काल  के  प्रारम्भ  में  यह

 भारतीय  हितों  के  लिये  रक्षित  है  ।  यह  ठीक  है  ।  3,f0,000  टन  थी  कौर  अब  बढ़कर  यह

 वास्तव  में  भारतीय  जहाज़ों  ने  PEYo-XQ  V,RY,c00  टन  हो  गई  है  ।  योजना  काल

 में  तटीय  व्यापार का  ८०  १९४१-५२  की  दोष  शारवती  में  उस  बाक़ी  क्षमता  को  भी

 पुरा  करने  की  हमें  है  ।  इस  सम्बन्ध में  €४  प्रतिशत  तथा  PEXR-YR  में  दत  प्रतिशत

 व्यापार  किया  है  ।  हालांकि  कुछ  व्यापार  में  सरकारी  नीति  की  घोषणा  कर  दी  गई

 विदेशी  जहाज़ों  द्वारा  भी  gat  जो
 कि

 है  प्रौढ़  धीरे  धीरे  उसका  अनुसरण  भी  किया

 लगभग  २४,०००  टन  पर  वह  भी  जा  रहा  है  ।  ऋण  दिये  गये  हें  तथा  दिये

 भारतीय नौवहन  के  हित  में  था  ।  tar  विचार  जा  रहेगें  ।  योजना  में  जिस  धन  का  उपबन्ध

 है  कि  यह  न्यूनतम  था  जिससे  कि  इस  स्थिति  किया  था  वह  धन  जहाज़  खरीदने  के

 में  बचा  नहीं  जा  सकता
 था  ।

 एकਂ  शंका  लिए  ऋण  के  रूप  में  दिया  जायगा  श्र  ये

 wet  की  गई
 थी

 कि  विदेशी  जहाज़  जहाज  तटीय  व्यापार  तथा  विदेशी  व्यापार

 भारतीय  जहाज़ों  के  रूप  में  इस  सुविधा  से  में  भाग  लेंगे  ।  जहां  तक  तटीय  नौवहन

 लाभ  उठाते  हें  ।  हालांकि  ब्रिटिश  बन्दरगाहों  के  लिए  ऋण  की  बात  , o€  करोड़  रुपये

 म  भारतीय  जहाज़ों  को  भी  वही  सुविधा  की  स्वीकृति दी
 जा  चुकी  है  और  २८६

 मिलती  है  जो  कि  ब्रिटिश  जहाज़ों  को  मिलती  करोड़  रुपये  देने  का  वचन  दिया  गया  इस

 किन्तु  विपरीत  में  ऐसा  नहीं  है  ।  आजकल  प्रकार  कुल  धन
 ८

 करोड़  रुपये  होता

 टीम  व्यापार  करने  वाली  सभी  जहाज़ी  जब  कि  योजना  में
 ४

 करोड़  रुपये  देने  का  ही

 समवाय  भारतीय  भागीदार  था  ।  इसी  प्रकार  बिदेशी  नौवहन
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 के  लिए  ६.५  करोड़  रुपये  का  ऋण  देने का  जहां  तक  पताका  तथा

 विचार  था  किन्तु  oy  करोड़  रुपये  देने  का  इंगलैण्ड  के  मध्य  रास्ते  में  पड़ने  वाले  बंदरगाहों

 वचन  दिया  गया  कौर  हम  आशा  करते  के  व्यापार  भाग  लेनें  का  प्रदान  विशेष

 हें  कि  समवाय  इस  धन  का  सदुपयोग  करेंगे
 ।

 बात  यह  है  कि  हमारे  जहाज़ों  का  टनेज  बहुत

 विचार  यह  किया  जाता  है  कि
 कम  है  ।  विदेशों  में  हमारे  जो  व्यापार  आयोग

 हैं  हमेशा  यही  प्रयत्न  करते  हैं  कि  भारतीय
 पटनम  नौप्रांगण को  जो  काडर  दिये गये  हैं

 जहाज़ों  को  ही  काम  में  लायें  ।  परन्तु  कठिनाई
 उन  के  सम्बन्ध  यद्यपि  योजना  में  केवल

 यह  है  कि  बहुधा  ऐसा  होता  है  जब  कभी
 BK e  करोड़  रुपये  का  प्रबन्ध किया  गया

 सामान  लादने  के  लिये  उपलब्ध  होता  है  तो
 फिर  भी  ५५  करोड़  रुपये  का  ऋण  दिया

 भारतीय  जहाज़  इन  बन्दरगाहों पर  ठहरते
 जायेगा ।  माननीय  श्री  मुकर्जी ने  किसी  नहीं हें  ।  तब  हमें  अरपना  सामान  अन्य  जहाज़ों

 पत्रिका  का  हवाला  दिया  था  जिस  में  कहा  गया
 में  लाना  पड़ता है  ।  जब  हम  ने  जापान को

 था  कि  परिवहन  मंत्रालय  के  सचिव  ने  कहा  है
 इंजन  तथा  डिब्बों  का  श्राडंर  दिया  था  तो  हम

 कि  ३५  करोड़  रुपये  का  उपबन्ध किया  गया
 ने  निगम  से  पुछा  था  तो  उस  ने  उत्तर  दिया  कि

 है  ।  यह  ग़लत  है  ।  वास्तव  में  २३.५  करोड़
 अभी  उस  लाइन  उस  का  केवल एक

 रुपये का  उपबन्ध  किया  गया  है  ।
 जहाज़  चल  रहा  इस  लिये  वे  जापान  में

 इन  कर्ज़ों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  रियायतें  प्राप्त  सामग्री  केवल  बहुत  थोड़ा  ही

 भी  दी  गई  हैं  पहले  समुद्र  के  किनारे  किनारे  पहुंचा  सकेंगे  |  यह  नहीं  है  कि  सरकार  को

 चलने  वाले  जहाज़ों को  ६६.२।३  प्रतिशत  तथा  भारतीय  जहाज़  उद्योग  का  खयाल  है  या  नहीं

 समुद्र  पार  जाने  वाले  जहाज़ों  को
 ७५

 प्रतिशत  तो  वास्तव  में  यह  है  कि  ait  हमारे

 देने  का  विचार  था  परन्तु  अरब  हमारा  विचार  जहाज़ों  की  माल  लादने  की  वामधथ्य  बहुत  कम

 यह  है
 कि

 प्रयोग  के  गुणावगुण के  देखते  हुए
 जब  हम  न्  जहाज़  उद्योग  का  विस्तार

 कय  मूल्य के
 ८०  प्रतिशत

 से
 लेकर  ८५

 कर  लेंगे  हमारा  पमुद्र च्च्  पार  का  व्यापार

 प्रतिशत  तक  दिया  जाये
 ।  समुद्र पार  जाने  बढ़ेगा  हमारे  जहाज़  उद्योग  को  निश्चय

 वाले  जहाज़ों  के  लिये  ब्याज  की  दर  भी  ही  लाभ  पहुंचेगा ।

 घटा  कर  २७४  प्रतिशत कर  दी  गई  है
 bas

 समुद्र  के  किनारे  किनारे  यात्रा  करने  वाले  रास्ते  में  पड़ने  वाले  बन्दरगाहों के

 जहाज़ों को  यदि  ऋण
 ४

 ae  के  भीतर  लौटा  व्यापार  में  भाग  लेने  के  पर  भारतीय

 दिया  जाने  वाला  हो  तो
 ४

 प्रतिशत  ।  चार वर्ष
 जहाजी  समवाय  क्रियात्मक  उपाय  कर  रहे  हें  ।

 a  afar  वाले  के  लिये  vy  प्रतिशत |  इस  सम्बन्ध  में  समवाय  सम्मेलन  के  साथ

 योजना  काल  में  विशाखापटनम नौ नौ  उन  की  वार्ता  चल  रही  है  ।  किसी  व्यापार

 प्रांगण  ३५,०००  टन  का  निर्माण  कर  चुका  है
 ।  विद्वेष  में  भाग  लेने  वाले  जहाज़ी

 जिन  जहाज़ों  का  निर्माण  हो  रहा  है  वे  ३९,७७०  अपनी  इच्छा  ऐसे  सम्मेलनों में  संगठित

 हैं  ।  पारस्परिक  रूप  से  इस  विषय  पर  वार्ता टन  के  होंगे  तथा  जिन  के  arse  प्राप्त  होने

 की  राशा है है  वे  २१,००० टन  होंगे  ।
 इस  करना  तथा  किसी  निश्चय  पर  पहुंचना  भी

 प्रकार  लगभग  १  लाख टन  हो  जाता है  ।  उन्हीं  का  ही  काय  है  ।  यदि  यह  मालूम  होता

 विशाखापटनम नौ  प्रांगण  में  इतने  ही  निर्माण  यह  वार्ता  विफल  हो  रही  है  तथा  सरकार  को

 होने  का  विचार  योजना  में  किया  गया  था  ।  यह  पास ला  अपने  हाथ  में  लेना  चाहिये  at
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 ward  apa]

 हम  इस  के  लिये  तय्यार  हें  ale  समय  खाने  लिये  कभी  ऋण  ही  मांगा  ।  यदि  ऐसा  होता  तो

 पर  जो  भी  शझ्रावस्यक करने  के  लिये  टेंकर  क्रय  करने  के  लिये  ऋण  दिये  जा  सकते  थे  ।

 देंगे  ।

 महोदय  पीठासीन

 तेल  ले  जाने  वाले  जहाज़ों  के  सम्बन्ध  में

 कहा  गया  है  कि  भारत  के  पास  कम  से  कम
 बाम्बे  स्टीम  नेविगेशन  कम्पनी  की  कोंकण

 सेवा
 के  किरायों  में  होने  वाली  वृद्धि  के  सम्बन्ध ६  टेंकरों  का  एक  बेड़ा  होना  चाहिये  |

 विदेशी  तेल  समवायों  के  साथ  क़रार  करने  के  में  सरकार  ने  REvg  में  नौवहन  नियंत्रण

 अधिनियम  के  ग्रन्तगंत  एक  दर  मंत्रणा  बो
 qa  हम  ने  पूछताछ  की  थी  कि  क्या  कोई

 नियुक्त  किया  था  ।  इस  बोर्ड  ने
 भारतीय  जहाज़ी  समवाय  टेंकर  क्रय  करने  के

 लिये  तय्यार  है  ।  बात यह  है  कि  तेल  वाले
 दिया  था  कि  किरायों में  224  प्रतिशत  कमी

 होनी  चाहिये  ।  परन्तु  उक्त  कम्पनी जहाज़ों  तेल  के  बन्दरगाहों तक  जाने  के

 पानी  पर  साधने  के  लिये  उस  की  तह
 की  सिफ़ारिश  से  पहले  ही  सरकार  की  सलाह

 में  भारी  भारी  वस्तुएं  रखनी  पड़ती  हैं  इस
 से  तथा  अपनी  इच्छा से  किरायों  में  द्

 प्रतिशत कमी  कर  दी
 लिये  टेंकर  का  व्यापार  जोखमपूर्ण  है  ।  में

 भारत  के  जहाजी  समवाय  की  भझ्रालोचना
 परन्तु इस  का  यह  अर्थ  नहीं  है  कि  यदि

 नहीं  करता  हूं  परन्तु  वास्तव  में  हमारे  देश  के  यह  साबित  हो  जाये  कि  किराये  वास्तव  में

 जहाज़ी  समवायों  ने  ऐसा  खतरा  उठाने  का
 बहुत  ग्रसित  हें  तो  किरायों  पर  फिर  से  विचार

 साहस  नहीं  किया  है  ।  विचार  यह  किया  जाता
 नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  इस  वर्ष  के  अन्त  में

 था  कि  सरकार  टेकर  क्रय  कर  लेगी  ।  इन
 ऐसाਂ  होने  वाला  है  कि  जब  किरायों  के  wea

 क़रारों  सरकार  के  टेंकरों  तथा  निगम  के
 पर  फिर  से  विचार  किया  जाये  तो  इस  प्रश्न

 टेंकरों  के  सम्बन्ध  जिन  में  अघिकांश  हिस्से  पर
 भी  विचार  किया  जा  सकता  है  कि  क्या

 सरकार  के  कुछ  उपबन्ध  रखे  गये  हें  परन्तु
 कोंकण  का  किराया जो  यह  कम्पनी

 दुर्भाग्यवश  हमारे  पास  कोई  टेंकर  है  ही  नहीं  ।
 वसूल  करती  है  अनावश्यक रूप  से  बहुत  अधिक

 अस्तु इन  क़रारों  से  भारतीय  समवाय  को  यदि  ऐसा  है  तो  इस  के  लिये  क्या

 हानि  पहुंचने  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  उत्पन्न  marae  उपाय  किये  जा  सकते  हैं  ।

 होता है  ।

 कहा  जाता  है  कि  वीसा  प्रणाली  के  कारण

 श्री  जोखिम  आल्वा  :  जब  जहाज  के

 मालिकों  ने  टेंकर  क्रय  करने  के  लिये  सरकारी

 पाकिस्तानी  नाविकों  कौ  बड़ी  कठिनाइयों  का

 सामना करना  पड़ता  है  ।  सदन  को  इस  प्रणाली

 सहायता  मांगी  थी  तो  क्या  सरकार  ने  एक
 की  उत्पत्ति  तथा  इस  के  विकास  की  बात

 एक  चौथाई  waar  पांचवां
 अच्छा  तरह  से  ज्ञात  है  ।  इस  के  लिए

 किसी  sar  में  सहायताਂ  करने  की  इच्छा
 दायित्व भारत  पर  नहीं  है  ।  एक  बार

 प्रकट की  थी  ?
 दोनों  देशों  के  बीच  इस  प्रणाली  को  स्वीकार

 श्री  अलगे शन  :  में  यह  भली  भांति  स्पष्ट  किये  जाने  के  बाद  पाकिस्तानी नाविकों  को

 कर  देना  चाहता  हूं  कि  यह  बात  नहीं  है  ।  जहाज़ी  विमुक्ति  कैसे  दी  जा  सकती  इस  से

 सम्बन्धित  पत्रों  के  प्राप्त  करने  में  उन  को  हर

 करने  का  प्रस्ताव नहीं  रखना  कौर न  इसके  प्रकार की  सुविधा  देने  का  प्रयत्न  किया  जा
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 रहा है  ।  उदाहरण  के  लिये  यह  ते  कर  दिया  उपाध्यक्ष  महोदय
 :
 में  अरब  इसे  सदन

 गया  है  कि  उन  के  निरन्तर  निर्बन्धता
 के  सामने  मतदान  के  लिये  प्रस्तुत  करूंगा

 |

 पत्रों  को  ही  पारपत्र  समझ  लिया  जायेगा  |
 क्योंकि साढ़े  छे  बजे  मुझे  मूलचन्द  प्रस्ताव

 उन  को  केवल  वीसा  लेना  पड़ता है  ।  यह  वीसा  प्रस्तुत करना  होगा  ।

 उन  को  उसी  समय  दे  दिये  जाते  हें  जब  उन्हें

 कलकत्ते  में  निबन्ध  किया  जाता  है  ।  जो
 यह  है  :--

 नाविक  पाकिस्तान  में  हूं  उन  को  ढाका  स्थित  १,  पंक्ति  ६,  में  ‘gaye’  के  स्थान

 भारतीय  उच्चायुक्त  वीसा  देता  पाकिस्तानी  पर  ‘geyy’  रख  दिया  जाये  ।

 नाविकों  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कठिनाई
 प्रस्ताव  भ्र स्वीकृत  FAT  |

 होती  है  इस  की  कोई  शिकायत  हमारे  पास
 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रदान  यह  है  : नहीं  प्राई  है  |

 खण्ड  १  तथा  २,  नाम  तथा
 इन  नाविकों  की  एक  बहुत  बड़ी  संख्या

 पाकिस्तान  की  रहने  वाली  है  ।  परन्तु  उन  की
 अ्रधिनियम  विधेयक का  air

 भर्ती  भारतीय  बन्दरगाहों  विदेशी  समवायों
 बनें  ब

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।
 द्वारा  की  जाती  इस  भर्ती  में  बड़ी  गड़बड़ी

 होती  जिस को  ठीक  करने  के  लिये हम  खण्ड  १  तथा  २,  नाम  तथा  अधिनियम

 बम्बई  तथा  कलकत्ता दोनों  स्थानों में  नाविक
 सुत्र  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 नौकरी  दफ़तर  खोलने  जा  रहे  बम्बई का

 दफ़तर  खुल  गया है  तथा  शीघ्र  ही  कार्य  आरंभ  श्री
 अलगेशन

 :  में
 प्रस्ताव  करता हूं  :

 कर  देगा  ।  कुछ  ही  समय  में  कलकत्ते  का  दफ़तर  को  पारित  किया  जाये

 भी  खुल  जायेगा  ।  इन  शब्दों के  साथ  में
 उपाध्यक्ष महोदय  :  यह  है  कि  2

 प्रस्ताव  का  सेन  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रदान  यह  है  :
 परिषद्‌  द्वारा  पारित  रूप

 नौवहन  नियन्त्रण
 राज्य  परिषद्‌  द्वारा  पारित  रूप

 Yeuv  को  पारित  किया
 में  नौवहन  नियंत्रण  अधिनियम  १९४७,  जाये  ।””

 में  अ्रग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक
 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 पर  विचार  किया  जाये  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 अब  हम  विधेयक  पर  खण्ड वार  विचार  न्यूनतम  मजूरी

 करेंग े।  १९५  S4&R—(aTet)

 खण्ड  R—( Vev%o  के  अ्रधिनियम
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सदन  १४

 २६  की  धारा  १  का  संशोधन )  १९४५३  को  प्रस्तुत किये  गये  इस

 श्री  गार्डिलिगन  :  में  प्रस्ताव  पर  ०५  विचार  करेगा  :

 प्रस्ताव  करता  हूं  :
 न्यूनतम  मजूरी

 पृष्ठ  १,  पंक्ति  ६  में  के  स्थान  Qe¥o, A ATAT में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  वाले

 बर  *eeyy’  रख  दिया  जायें  ।  विधेयक  पर  विचार  किया  जायें  पी
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 wet यह  है  :
 खण्ड  28vs  के  झ्धघिनियम  ११

 न्यूनतम  मजूरी  की  धारा  २६  का  संशोधन )

 (&vs,  में  ७  संशोधन  करने  वाले  श्रम  मंत्री  (stato  ato  :  में

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  बैर  प्रस्ताव करता  हूं

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT
 |  पृष्ठ  २  में  खण्ड  ५  के  स्थान  पर  यह

 निम्नलिखित रख  दिया  जाये  —
 उपाध्यक्ष  यह  है  कि

 :

 खण्ड  २  विधेयक  का  बने  |
 Amendment  of  Section

 26,  Act  XI  of

 प्रस्ताव  स्वीकृत  इश्रा
 |

 sub-section  (2)  of  section  26

 खण्ड  २  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।  of  the  principal  Act,  the  fo-

 खण्ड  २--(१९४८ के  अधिनियम  ११
 llowing  sub-section  shall  be

 की  धारा  ३  का
 inserted,  namely  :

 wart किये  गये  :

 ~  “<(  (2.3 )  .  The  appropriate

 पृष्ठ  १,  पंक्ति  २३  में  Government  may,  if  it  is  of

 [१६५३]  के  स्थान  पर  opinion  that,  having  regard

 रख  दिया  जायें  ॥  to  the  terms  and  conditions

 (२)  पृष्ठ  १,  पंक्ति  २६  में
 of  service  applicable  to  any

 के  स्थान  पर  “98  दे  द  class  of  employees  in  a

 scheduled  employment ]
 रख  दिया  जाये  ।

 वी०  वी०  generally  or  in  a  scheduled

 employment  in a  local

 श्री  है०  ato  सोनिया  :  में
 area,  it  is  not  necessary  to

 कोई  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूं
 ।

 fix  minimum  wages  in  165-

 उपाध्यक्ष  प्रदान यह  है  कि  :
 कि

 pect  of  such  employees  of

 44.0  3,  संबोधित  रूप  म  that  class  as  are  in  receipt
 x  of  wages  exceeding  such

 विधेयक  कटिंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT
 |

 limit  as  may  be  prescribed

 in  this  behalf,  direct  by

 खण्ड  ३,  daira  में  विधेयक  में  notification  in  the  official

 Gazette  and  subject  to  such

 खण्ड  2 Ever  के  अधिनियम ११
 conditions,  if  any,  as  it  may

 की  धारा  १४  का  संशोधन )
 think  fit  to  impose,  that  the

 provisions  of  this  Act  or  any उपाध्यक्ष  महोदय :  wet  यह  है  कि  :

 **खण्ड  ४  विधेयक का  रंग  मै

 of  them  shall  not  apply  in

 relation  to  such  employees.”’

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।
 [*%  ¢e¥s & afar के  अधिनियम  ११  की  धारा

 खण्ड  ४  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |  २६  का  संशोधन  —P  भ्रधघिनियम  की  धारा
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 १४५६

 २६  की  उपधारा  (२)  के  परचात्‌ यह उपधारा यह  उपधारा  employment  in  a  local

 area,  it  is  not  necessary  to रख  दी  watt  :--
 fix  minimum  wages  in

 “(  सम्बद्ध  यदि
 respect  of  such  employees

 उस  की  oe  सम्मति हो  कि  सामान्यतया  of  that  class  as  are  in

 किसी  अनुसूचित  काम  में  या  किसी  receipt  of  wages  exceed-

 स्थानीय  क्षेत्र  के  किसी  भझ्रनुसूचित  काम  ing  such  limit  as  may

 be  prescribed  in  this
 में  किसी  वर्ग  के  कर्मचारियों पर  लागू

 behalf,  direct,  by  noti-

 होने  वाली  सेवा  की  शर्तों को  ध्यान  में  fication  in  the  Official

 रखते  हुए  उस  वर्ग  के  ऐसे  कर्मचारियों  Gazette  and  subject  to

 such  conditions,  if  any, जिन्हें  कि  उस  विषय  में  निर्धारित
 to

 सीमा  से  भ्रमित  मजूरी  मिल  रही
 as  it  may  think  fit

 न्यूनतम  मजूरी  निश्चित  करना  झ्रावश्यक
 impose,  that  the  provi-

 sions  of  this  Act  or  any  of

 नहीं  तो  सरकारी  गज़ट  में  अधिसूचना  them  shall  not  apply  in  re-
 99% 9

 निकाल कर  ate  वह  कोई  ad
 lation  to  such  employees.

 लगाना  उचित  समझे  तो  उन  शर्तों  के
 १६४८  के  अघिनियम  ११  की  धारा

 अधीन  निदेश  दे  सकती  है  कि  इस

 नियम  के  उपबन्ध  या  उन  में  से  कोई
 २६  को  संद्योधन:--मूल  अधिनियम  की

 धारा  २६  की  उपधारा  (२)  के  ध  यह
 उपबन्ध  इस  प्रकार के  कर्मचारियों  के

 सम्बन्ध  में  लागू  नहीं  होगा  ।
 ह  उपधारा  रख

 दी  ग्र्थात च्

 सम्बद्ध  यदि उपाध्यक्ष  महोदय  :  संशोधन  प्रस्तुत

 gal  :  उस  की  यह  सम्मति  हो  कि

 तया  किसी  अनुसूचित  काम  में  या

 पृष्ठ २  में  खण्ड
 ५

 के  स्थान  पर  यह
 रख  दिया  जाये

 किसी  स्थानीय  क्षेत्र  के  किसी

 सुचित  काम  में  किसी  वर्ग  के

 5  Amendment  of  चोरियों  पर  लागू  होने  वाली  सेवा

 section  26,XI  of
 After

 की  को  ध्यान  रखते  हुए  उस

 of  section  26  of  the

 sub-section  (2)
 वर्ग  के  ऐसे  कर्मचारियों  जिन्हें

 fe  उस  विषय  में  निर्धारित सीमा principal  Act,  the  follo-

 wing  sub-section  shall  से  भ्रमित  मजूरी  मिल  रही  हो
 be  inserted,  namely  न्यूनतम  निश्चित  करना

 आवश्यक  नहीं  तो  सरकारी  गजट
 *

 (2.  ,  The  appropriate
 में  अधिसूचना निकाल  कर  आर Government  may,  if  it  is

 of  opinion  that,  having  यदि  वह  कोई  ad  लगाना  उचित

 regard  to  the  terms  and  समझे  तो  उन  शर्तों  के  अधीन  निदेश
 conditions  of  service  दे  सकती  है  कि  इस  झ्र धि नियम  के
 applicable  to  any  class  of

 employees  in  a  sche-  उपबन्ध  या  उन  में  से  कोई  उपबन्ध

 duled  employment  gene-  इस  प्रकार  के  तमंचा  रियों  के  सम्बन्ध

 rally  01  in  a  scheduled  में  लागू  नहीं  होगा  ]
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 श्री  वेंकटरमन  में यह  अनुमान  लगाने  के  लिये  कि  न्यूनतम  मजूरी

 क्या  होगी  कोई  शक्ति  देता  नहीं  चाहते  ।  मेरे चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  बात  पर  विचार

 करे
 ।

 संयोजक  विधेयक  में  यह  frat  gar  है  विचार में  इस  खण्ड  से  श्रमिकों के  हितों  का

 कि  wage के  भाग १  कौर  2  में  निर्दिष्ट  संरक्षण  नहीं  होगा  ।  सरकार  को  इस  पर

 कामों  के  सम्बन्ध  में  मजूरी  की  न्यूनतम  दरें  विचार करना  चाहिये  |  सरकार के  विचार  में

 ३१  Perv  तक  निश्चित  कर दी  जहां  कहीं  इस  धारा  के  दुरुपयोग  की  सम्भावना

 जानी  चाहिये  ।  यदि  सरकार की  किसी  हो  वहां  उसे  उचित  अनुदेश  देने  चाहियें  ।

 भूल-चूक के  कारण  ३१  दिसम्बर  QeyUY aa तक  श्री  ato  ato  गिरि  :  इस  विषय  पर

 कुछ  उद्योगों  की  मजूरी  न  निश्चित  की  जाये  निश्चय  ही  art  शर  विचार  किया  जायेगा  ।

 और
 उन  उद्योगों at  प्रचलित  मजूरी  उस

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  wet  यह  है  कि  :

 न्यूनतम  मजूरी  से  थोड़ी  अ्रधिक  हो  जो  सरकार

 की  राय  में  निश्चित  की  तो  कया  होगा  ?  पृष्ठ  २  में  खण्ड  ५  के  स्थान  यह

 रख  दिया जाये  :--
 न्यूनतम  मजूरी  निश्चित  नहीं  की  किन्तु

 सरकार की  सम्मति में  यदि  न्यूनतम  मजूरी  Amendment  of  sec-

 निश्चित  की  जायेगी  तो  वह  मजूरी  की  प्रचलित
 tion  26,  Act.  XI  of

 दरों  से  कम  उस  अवस्था  में  इसਂ  After  sub-section  (2) of
 उपबन्ध के  द्वारा  सरकार को  न्यूनतम  मजूरी  section  26  of  the  principal

 निश्चित न  करने  का  अधिकार दिया  गया  है  ।  Act,  the  following  sub-

 section  shall  be  inserted,
 qa  विषय  में  सरकार  यह  नहीं  जान  सकेगी

 fe  उस  उद्योग  में  न्यूनतम  मजूरी  कितनी
 namely—

 होगी  ।  यह  तो  केवल  सरकार  को  इस  बात  (2A)  The  appropriate

 aT  अ्रनूमान  लगाने  के  लिये  अधिक  शाक्ति
 Government  may,  if  it

 देना है  कि  न्यूनतम  मजूरी  क्या  होगी
 ।

 15  of  opinion  that,

 having  regard  to  the

 घिकरण  अनेक  प्रकार  से  मजूरी  निश्चित  करते  terms  and  conditions  of

 ह्  कुछ  मामलों  में  न्यायाधिकरण न्यूनतम  service  applicable  to  any
 class  of  employees  in

 मजूरी  निश्चित  कर  देते  कुछ  में
 उद्योग

 की
 a  scheduled  employment

 wa  के  अनुसार  उचित  मारी  या

 निर्वाह के  लिये  पर्याप्त  मंजूरी  भी  निहित
 generally  or  in  a  sche-

 m. duled  employment

 कर  देते हूं  ।  कुछ  ऐसे  भी  मामले  होते  हैं  8  10081  area,  it  is  not

 जिन में  न्यूनतम  मजूरीਂ  निश्चित  नहीं  की  necessary  to  fix  minimum

 जाती है  किन्तु  परम्परागत मजूरी  ही  चलती
 wages  in  respect  of  such

 employees  of  that  class
 रहती  है  ।  यह  कहना  कि  क्योंकि  सरकार  as  are  in  receipt  of

 यह  समझती  है  कि  यदि  न्यूनतम  मजूरी  wages  exceeding  such

 निश्चित की  गई  तो  वह प्रचलित दरों  से  कम  limit  as  may  06.  pres-

 cribed  in  this  behalf,
 होगी  भर  इसलिये  किसी  उद्योग  विशेष  में

 न्यूनतम  मजूरी  निश्चित  करने  की  अ्रावस्यकता
 direct  by  notification  in

 the  official  Gazette  and

 नहीं  सरकार  को  ऐसी  शक्ति  देना  होगा  subject  to  such  conditions

 जिसे  श्रमिक  ध  देना  न  चाहेगा  ।  वह  सरकार  if  any,  as  it  may  think

 को  काल्पनिक  मामलों  A  केवल  इस  बात  का  fit  to  impose,  that  the
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 provisions  of  this  Act  श्री  वी०  ato  गिरि  में  प्रस्ताव  करता

 लि  any  of  them  shall  not
 हूं  कि  विधेयक  को  संशोधित  रूप  में  पारित

 apply  in  relation  to

 such  employees.
 किया  जाये  ।

 [4  १९४८  के  अधिनियम  ११  की

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रस्ताव  किया  गया

 धारा  २६  का  संबोधित  अधिनियम
 कि

 की  उपधारा  २६  की  उपधारा  (२)  के

 पचास  यह  उपधारा  रख  दी
 संशोधित  रूप  पारित

 अर्थात्‌  :--
 किया  जाये  ।

 सम्बद्ध  यदि

 उस  की  ag  सम्मति  हो  कि  श्री  वेंकटरमन :  केन्द्र  तथा  राज्यों की

 तया  किसी  अनुसूचित काम  में  या
 सरकारों  नें  इस  न्यूनतम  मजूरी  अघिनियम  को

 किसी  स्थानीय  क्षेत्र  के  किसी

 सुचित  काम  में  किसी  वर्ग  के
 जिस  प्रकार  प्रवर्तित  तथा  क्रियान्वित  किया  है

 उस के  विरुद्ध  में  dia  विरोध  प्रकट  करता

 चोरियों  पर  लागू  होने  वाली  सेवा
 हूं  ।  यह  अघिनियम  2b ve  में  पारित कियां

 की  शर्तों को  ध्यान  रखते  हुए  उस

 वर्ग  के  ऐसे  कर्मचारियों जिनहें
 गया  था  we  आरम्भ  में  न्यूनतम  मजूरी

 निश्चित  करने  के  लिये  एक  वर्ष  समय

 कि  उस  विषय  में  निर्धारित सीमा
 दिया  गया  किन्तु  उस  के  बाद  इस  सदन  में

 से  afar  मजूरी  मिल  रही
 तीन  बार  इस  की  water  बढ़ायी  जा  चुकी  है

 न्यूनतम  मजूरी  fart  करना
 और  फिर  भी  हम  अनुसूची  १  में  उल्लिखित

 ara  नहीं  तो  सरकारी
 उद्योगों  कें  सम्बन्ध  में  भी  अब  तक  न्यूनतम

 गजर  में  भ्र धि सूचना  निकाल  कर
 मजूरी  निश्चित  नहीं  कर  सके  अनुसूची  २

 भर  यदि  वह  कोई  aa  लगाना
 में  उल्लिखित  कृषि  की  समस्या को  तो  मेरे

 उचित  समझे  तो  उन  शर्तों  के  अधीन

 निदेश  दे  सकती  है  कि  इस
 विचार  में  प्रभी  wart

 भी
 नहीं  गया  है

 |

 नियम  के  उपबन्ध  या  उन  में  से  कोई  माननीय  मंत्री  के  इस  संशोधन  का  कि

 उपबन्ध  इस  प्रकार  के  Harte  "३१  १९६५३ਂ  के  स्थान  पर  क द

 के  सम्बन्ध  में  लागू  नहीं  होगा  ।”  १९४५४ਂ  रख  दिया  में  कुछ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |  कुछ  विरोध करता  हूं  ।  मेरी  सम्मति यह  है

 कि  हमें  कोई  तिथि  निश्चित  नहीं  करनी
 खण्ड ४५  के  स्थान  पर  रखा  गया

 खण्ड  विधेयक  में  जोड़  गया
 चाहिये  ।  तिथि  निश्चित करके कर  के  हम  राज्य

 सरकारों की  न्यूनतम  मजूरी  निश्चित करने
 उपाध्यक्ष  महोदय  ः  प्रदान  यह  है  कि

 :
 की  शक्ति  को  सीमित  कर  रहे  हैं  ।  यदि वे

 ईई खण्ड  ६  तथा  १,  नाम  अधिनियम  नियत  समय  के  भ्रमर  इसे  निश्चित  न  कर  सकें

 शर  बाद  में  निश्चित  करें  तो  यह  wae  हो सूत्र  विधेयक  का  रंग  बने

 जायेगी  ।  यदि  कोई  तिथि  निश्चित  न  की
 प्रस्ताव  स्वीकृत  |  जाये तो  वे  कभी  भी  न्यूनतम  मजूरी  निश्चित

 खण्ड  ६  तथा  १,  नाम  कौर  अधिनियम  कर  सकती हें  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  राज्य

 सूत्र  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।  सरकारों  को  यथासम्भव  शीघ्र  से  शीघ्र  इस
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 अधिनियम  को  क्रियान्वित  करने  का  निदेश  ऐसे  स्थान  पर  लगा  दिया  जाये  जहां  सब

 दे कर  इस  विषय  में  कोई  आन्दोलन करना  श्रमिक उसे  पढ़  सकें  ।

 चाहिये  ।  मेरा  यह  प्रतिरोध  है  कि  सरकार  को
 मेरी  दूसरी  प्रार्थना  यह  है  ।  कुछ  मंत्रणा

 कम  से  कम  ३१  Rey TH ATTA तक  न्यूनतम  समितियां  हूं  जो  राज्य  सरकारों  को  इस  विषय

 मजूरी  निश्चित  कर  ही  देनी  चाहिये  कौर  मुझे

 काश  है  कि  श्रम  मंत्री  जी  को  इस  का  समय
 में  मंत्रणा  देती  हूं  कि  किसी  उद्योग  की  न्यूनतम

 मजूरी  क्या  होनी  चाहिए  |

 बढ़ाने  के  लिये  कोई  संयोजक  विधेयक  प्रस्तुत

 नहीं  करना  पड़ेगा  ga  अधिनियम  में  कहीं  भी  यह  नहीं

 gat  है  कि  ये  मंत्रणा  समितियां  किस
 श्री  इलयापेरसल  अ्राधार  पर  गणना  करेंगी  ग्रोवर  न  ही  स्थानीय

 अनुसूचित  :
 में  कृषि  श्रमिकों के

 सरकारों  के  लिये  न्यूनतम  सजूरी  निश्चित

 सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहता  हुं  ।  न्यूनतम  करने के  हेतु  कोई  मार्गदर्शक  सिद्धान्त  दिये हुए
 मजूरी  भ्र धि नियम  १९४८  में  पारित  किया

 @  ।  मेरी  यह  प्रार्थना  है  कि  मंत्रणा  समितियों

 गया  था  कौर  यह  द्नौः  दिल्‍ली  को
 भ्र  राज्य  सरकारों  के  न्यूनतम  मजूरी  निश्चित

 छोड़कर  शेष  सब  राज्यों  द्वारा  लागू  नहीं  करने के  सम्बन्ध  में  कोई  निश्चय  करने  के
 किया

 गया  था  ।  इस  अघिनियम को  लागू
 न  करने के  कारण  गत  वर्षों  में  मद्रास  राज्य

 बारे  में  मार्गदर्शन  के  हेतु  इस  विधेयक  में  ही

 कुछ  उपबन्ध  या  निदेश  होने  चाहिये  |  न्यूनतम
 में  चालक  बार  श्रमिकों  के  झगड़े  हुए  हैं  कौर  मजूरी  निश्चित  करते  समय  नियोजकों  के

 अब  भी  हो  रहे  हैं  ।
 लाभ  को  भी  ध्यान  में  रखना  चाहियें  ।

 में  अपने  माननीय  मित्र  श्री  आर  ०

 मेरी  तीसरी  प्रार्थना  यह  है  कि  केन्द्रीय
 वेंकटरमन  का  समर्थन  करता  हुं  श्र  श्रम  मंत्री

 श्रम  मंत्रणा  बोर्ड  में  इस  संसद  के  सदस्यों
 जी  से  मेरी  यह  प्रार्थना  है  कि  वे  मद्रास  राज्य

 का  भी  कुछ  प्रतिनिधित्व होना  क्योंकि
 को

 तुरन्त  इस  अधिनियम  को  लागू  करने  के

 लिये  भ्रावश्यक  निदेश  दें  जिस  से  कि  मद्रास

 यद्यपि उन  का  श्रमिको ंसे  कोई  गहरा  सम्बन्ध

 नही ंहै  फिर भी  उन्हें  साधारण ज्ञान  काफ़ी

 भर  के  हरिजनों  ate  कृषि  श्रमिकों  को  राहत
 है  शर  वे  इस  निकाय  को  अच्छी  मंत्रणा  दे

 मिल  सके  ।
 सकेंगे  ।

 श्री  के०  सो०  सोनिया :  न्यूनतम  मजूरी  मुझे  आशा  है  माननीय  मंत्री  इन  सब

 अधिनियम  मजदूरों  के  लाभ  के  लिये  पारित  सुझावों पर  विचार  करेंगे  ।
 किया गया  था  ।  उस  के  अनुसार  श्रमिकों  की

 उपाध्यक्ष  श्री  डी०  सी ०  शर्मा ।
 मजूरी  में  कुछ  कटौती  की  जा  सकती  है

 ।

 परन्तु  बेचारे  was  श्रमिकों  को  यह  नहीं  श्री  डी०  ato  शर्मा  :

 पता कि  यह  कटौती  किसਂ  प्रकार की  होती  है  यह  विधेयक  हमारी  कभी  का  द्योतक है  ।

 ax  नियोक्ता उन  से  मनमानी  कटौती  कर  इस  से  यह  पता  चलता  है  fe  हमारी

 ot हूं  मेरी  माननीय  मंत्री  से  यह  प्रार्थना  व्यवस्था  कितने  धीरे  धीरे  art  करती  है  ।

 है  कि  वे  इस  बात  का  ध्यान  रखें  कि  कटौती  छे  वर्ष  बीत  चुके  हें  और  अरब  हम  इस  की

 करने  सम्बन्धी  राज्य  सरकारों  का  यह  अ्रवधि  2eyr  के  म्रन्तं  तक  बढ़ाना  चाहते  हैं

 स्थानीय  भाषा  में  लिख  कर  कारखाने  में  किसी  जब  ag  aa  बहुत  पहले  ही  हो  जाना
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 था  माननीय मंत्री  से  में  यह  हमें  इन  लोगों  की  न्यूनतम  मजूरी  तो

 प्रार्थना  करूंगा  कि  वे  कोई  ऐसा  ढंग  निकालें  सब  से  पहले  निश्चित  करनी  जिस

 जिस से  केन्द्र  तथा  राज्यों  में  अघिक  सहयोग  से  देश  में  AAT  दूर  हो  सके
 ।

 मेरी  माननीय

 मंत्री  से  केवल  यही  प्रार्थना  है  कि  वे
 a  सक े।

 में  दुसरी  बात  यह  कहना  चाहता  हूं  कि

 area  इस  विधेयक  को  क्रियान्वित  करवायें  ।

 मुझे  तराशा है  कि
 वे  इस  विधेयक  की  अवधि

 मेरे  निर्वाचन-क्षेत्र  में  कृषि  श्रमिकों  की  मजूरी

 निश्चित  न  होने  के  कारण  बड़े  झगड़े  हुए  हैं  ।
 को  बढ़वाने  के  लिए  हमारे  पास  नहीं  प्रायः  |

 मेरी  माननीय  मंत्री  से  यह  प्रार्थना  है  कि  वे  उपाध्यक्ष महोदय  श्री  ककने  I

 भारत  के  संभी  राज्यों  में  कृषि  श्रमिकों की
 भी  कठिन

 मजूरी  निश्चित  करा  दें  ।
 सुचित  :  में  हरिजनों  तथा  कृषि

 जब  हम  स्वतंत्रता की  लड़ाई  लड़  रहे  श्रमिकों  की  अर  से  माननीय  श्रम  मंत्रीं  को

 थे  तो  हम  यह  कहते  थे  कि  हम  मजदूरों  कौर  हार्दिक  बधाई  देता हूं  ।  यद्यपि  यह  त्ियेयकਂ

 किसानों  के  लिये  स्वराज  चाहते  किन्तु wa  १९४८  में  पारित  gar  किन्तु  wire  में

 यह  प्रचलित  नहीं  ।  जेसा  कि  श्राप  जानते
 हम  उन  के  लिये  उतना  नहीं  कर  सके  हें  जितना

 fe  हमें  करना  चाहिये  था  i  प्रत  हमें  इस  हैं  मद्रास  में  साम्यवादी  तथा  अन्य

 विषय  में  कुछ  करना  चाहिये  ।  विरोधी  तत्व  मजदूरों  को  बहका  रहे  हैं  ।  मैं

 में  जब  wed  निर्वाचन-क्षेत्र में  जाता  हूं
 माननीय  मंत्री से  यह  प्रार्थना  करता  हूं  कि

 वें  मद्रास  सरकार  a  इस  अधिनियम  को
 तो  हरिजन  भाई  मुझ  से  कहते  हैं  कि  हमें

 वीघ्लातिशीघ्र  लागू  करने  के  लिये  कहें  जिस से
 जितना  मिलना  चाहिये  उतना  नहीं  मिलता  है

 कौर  वे  बापू  राज  चाहते  हैं  ।  उन्हें  यह
 कि  हरिजन  इन  समाज  विरोधी  तत्वों  के

 बहकावे  में  नेशा  सकें  ।
 राज  न  मिलने का  कारण  यह  है  कि  सरकार

 को  अर्धिक  तथा  जन-कल्याण  सम्बन्धी  जो  इस  के  पश्चात्  १५  ज

 विधान  बनाने  चाहियें  थे  वे  नहीं  बन  सके  हैं  ।  १९५४ के  दो  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 ह ey


